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यह प्ुस्ता वो जाके सेरण्यरी एऐज्फ्रेशन रागरसान के नयथीनतम 
पाइमरूस है सनुसार सागरिदा घारप मे बक्षा 9 तथा 0 के विद्यावियों 
के विए दिशी गई , । सह प्रयास दिया गया हे कि विधयन्यामगी सरल 
सझा १ चिफर देंगे से उगराणो गो सहायता से एस प्रशार विशाियों 
ता फंसा: साय हि से घमुगा सिस्तों को समने शौर सच्चे नागरिक 
दावर >पने देश की सेवा में रत हो सात । 

माप पपने प्रयास में गा ता सफल एम हैं इसका निर्गाय 
वायायको नाग पाठकों पर ही # । 

खेराप उन से उिसार्यों वा आमारी ७ जिसके चिस्तन से उसे 
एस पूरपक मे! जिएने में सतायता मित्री है । 


लेराप 


गशैीत्ञाा5 ए। ॥णंएफ 
८ा,&55:5 ४ & ४६ 


पृणर शीजी कं णाएं एथका एणी 2( ॥005 पेपाणाणा 


०7 श्याएु 90 गाया | ब्रीती ॥95९ 4७0 $ए८075% 


१५3 


8९९॥0॥ 9 --- ॥॥0॥ 9 औपगाता4ा छ0शा शाप 
(आएशाणां] 

]700000 --+) 005७॥70, ६9809 ० ॥॥९ ९0750५४घ०॥ 
ण॑ वाप--70ाए॥ छी [004 िनाणाओ (0790०5५---४ 
0॥.]0९509 एी 0६ रछ07तों 0५ टा।शा। ॥07 [920--- 
947, 

॥पगााब्राद्ा५७ 5९-७७ ० रि]3घवीवचत0 00७ १0 (6 
भवी3/८९. 

[.0एन 80॥ 050. लाए ॥ ४ छा ता-- रच पर ९॥[१४॥७९५, 
आफ ७ शिाएएिष्वाप, खिप्रटी/॥४त फ्शाएए५ शत 25 
शिव ए ५--वी 0 एकाए0डातणा जाते जिटिएाड 
255९0॥09.0ए00 छ00॥.६ ॥ रिफ्षातां ॥ै70$5-- वध ॥राती- 
गादाए बाएं. जिादाणए७, शिक्षप्रॉवा ए9पतटाएग्ा गाते 
छात्फ वी एी (6-07ह905९ > ०६ टाण्ण! 
इ8९0075 6४७४॥९ 0 शाह *बइशत0ततो तटहफत्तणा णए एती5, 
रत. 0ातर पाते ता थार वशातव पिरछ ४ट्ओ 7 ॥॥ 
7२,0१ »।ण . 


विपय-सूची 


भाग 3 


ध्रप्याय 


राष्ट्रीय श्रान्दोलन एवं एकीकरण फी समस्या 
]--राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास 
2-खबतन्भ भारत मे राष्ट्रीय एदीकरण की समस्या 
भाग 2 
एमार संविधान फी सामान्य टप्रेसा 
3-+भारतीय संमियान के सुस्य-पक्ष 
4०-पेद्रीय सरशार 
5---राज्यों री सरशार 
भाग 3 
राजस्थान तथा उसका प्रशासन 
0--रॉजरथाम का परिचय 
प--रामर दान श5प जी स्सशारिया 
६-- शाजपर गारीय प्रासन 
७-.. लिये गतरीय प्रधासन 
]0--वदार्य प्रयानन 
॥हपयंगि ४ गायन 
भाग 4 


शधिगयाद मे रियोशित छिच्वम 


पुप्ठ 


26 


बल. 3 
5 ०» 


93 
03 
] 
>> 
426 
36 


[4 


59 


भागा 
राष्ट्रीय आन्दोलन एवं एकीकरण की समस्या 
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गण्रीय आन्दोलन का इतिहास 





पिसझा एया जाता 2 हि भाल भें आदीप चेनना था प्रतिपाइन 
घंदेनरो व रिया | परान्तु जप मे एस ग्रे विचार हस्से 7 तो उसमें या 
प्रतीत रोजा है शि पट बारापशियाय लगी दी | पटारी बाद थो यह है कि 
गे पाते लझयुर नही है सपोकि जब “गियर भारा में क्षपना साझगज्य 


ज> न & ० 


शापदित पास थये - तो या बसी | साला # कि वे साप्ट्रीया वा 


2380 सरी छाय झा 5 हि चखिाएर पी नी धन 
शसइए 4 दहु्व॥ इूसरा छाव मर ह7 5 दिए भीाभता सनस बात 
पेय शाप तप नी पा नो सीग: हीपा जगा | 
पका मे पाप व गंगा भा यानी कांप सफल जप 


पी ० ७-8  छ> «०० हैक ०क मकर, 
गा पीए धपजीशयाों टी 5 | 7 ब्िलाल विपरीन उमर यर 
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7] | एव भी समय ४ प्रोयातिर हु रिया | परल जब सापदी- 
3 टर 

भावों ४ ये ॥॥ से ४, पर मनाए ने जी दाएय थी, परन्स जद ऐसा 


५ अल ५ हु 
॥ भारत *ए सेभदशाएी घरोत भागा शा आपस गाज हो 
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अतीत ने भारतीयों को हमेशा उठने के लिए ही प्रेरित क्या । यद्यपि 
भारत अँग्रेजो के अवीन था परन्तु भारतीयों को सदा ही अपने उचन्नति- 
शील अतीत से प्रेरणा मिलती रही जिससे पुन वे उन्ही आदर्शो तक 
पहुँच सके । चक्रवर्ती सम्राट अशोक, शास्तिदृूत बुद्र तथा महान्‌ू राज- 
नीति के ज्ञाता कौटित्य के देश में यह सम्भव नहीं था कि अंग्रेज 
राष्ट्रीयगा की भावना को समाप्त कर देते। अत यह उदय हुई और 
अंग्रेजों के नप्ट करने पर, इसका और विकास हुआ । 


(2) सामाजिक झौर धामिक पुनरुद्धार--9वी शताब्दी में जो 
सामाजिक और धामिक पुनरुद्वार हुआ उससे भी राष्ट्रीय चेतना के 
विकास को वा प्रोत्साहन मिला । राजा राममोहन राय ने समाज- 
सुधार आन्दोलन किया और भारतीयों को अन्बविश्वास छोडने के लिए 
सचेत किया । स्वामी दयानन्द ने भारतीयों को यह बताया कि भारत 
भारतीयों के लिए है, भारत माता को स्वतन्त्र करना भारतीयों का धर्म 
है । उस प्रकार स्वतन्त्र चितन की भावना का उदय हुआ, और लोगो ने 
उस समय प्रचलित दोपो को समभा और उन्हें दूर करने का प्रयत्न 
करने लगे । शिक्षा का प्रचार करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना, 
बाल-विवाह का वहिप्फार करना, विबवा विवाह का प्रचार करना आदि 
शप्ट्रीय आन्दोलन के परिणाम थे। घामिक सहिप्णिता ने सब बधर्मो 
के अनुयायियों को एक सूत्र में बाधा और टस प्रकार सबके हृदय में 
देश-प्रेम की भावना जाग्रत हई 

(3) समाचार-पत्र तया साहित्य-- प्रत्येक देश के वातावरण को बनाने 
में समाचार-पत्नो और साहित्य का बडा हाथ रहता है । भारतीय समाचार- 
पत्र तथा साहित्य भी दस बाल में पीछे नहीं रहे | अंग्रेजी पत्रों वी तरह 
भारतीय भाषाजों में भी समाचार-पत्र उपने लगे । टन पद्ना से प्रथम तो 
देश के कोनेसोने में शाप्ट्रीय नेतालों के भायगा पहचे और उनसे राष्ट्री- 
यता या प्रचार हुआ द्वितीय, उन पत्मा ने लग्रेजो ते कारनामों की उडी 
जातोचना करे उनसे भारतीयों वो जवगत काया । उस प्रयार से इन 


ले ०] 


हक न्‍ 


प्रश्नों ने भारीयों में नि्नोतिगा पैशा जी और राष्ट्रीय चेतना या 
जागा परे या योग प्ररान तिया । 

(वी ध्रास्तरिश शान्ति--जब घेेती सासाज्य वी रशपना नहीं 
शई दी, उस समय "ने छोडे-ठदे राजानों क्षीर नवायों में फूट रटली 
थी, परन्‍्त जय जीजी सास्गझय भारत में रावत 2दा सो जान्तरिक 
शारि सौर रागरी पाशमणा से सुरखा के सारण्य देश में ऐसा घावायरस 
पैदा #जा गिससे जोगो का स्थाल संगाच्युथार जोर शाट्रीदसा पी 
शावशाओं छी -गेर गया । 

(5) घाटा सम्प्ण थ गाताशत ये सापने>-भारत या सम्परं 
हरित से विदेगो से रझप ह॥ चीच मे गुद्ध जापरी शगटों के जारणग 
घट णश्यय उम्र तो गया था। पररु छाप भागा में ऊरेयो या जाझाज्य 
रेप 7 दी तो विर भारतीयों ता संम्यन्य उज्ो से शशायिलिरों 
गण । यावायाद के सागा भी पड़े एव घटा सग्यगय जौर नी बटा और 

|; गाल है भानदालन हो 


प को न ते + प्ग्घु 
नि वोरदातान झग्य दवा भे लले हगा छू ॥े भाभन हर 
शा। इस फरार एव लय हक उप मे सरापग मियरी । 


है] ली] 2 


(0) सनसा शारत से शासन थी एफ्ता-७--मेजी घासन की 
शगयापाय हे हा सर आय में शगसी गासननापपरथा हो गई । एस 
हपपर भाव में शान्तीविण झशस टाई। इस प्रार आातलीदा हे श<ा 
पयवया 7 पाससे में आते हे रारसय शा वा छाप 7 या शिसो राप्ट्रीय 


पाना उाभा। 


हर 

सच हक च्कृ ्क चु 

॥ग) गहन पान गत ह्या । एश्श य थी क्या हि इंथ थे कमी 

के कड़े हे पाए र्तादेद्रता जे अआजर ८4 ग्रायापा+ डे 
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६.००...) 


भारत में आई जिससे भारतीय पश्चिमी साहित्य जौर सभ्यता के 
सम्पकं में आने लगे, और भारतवासियो का स्वातन्श्य-प्रेम और देश-प्रेम 
जाप्रत हुणा, जो राष्ट्रीयता के उदय मे सहायक हुआ । 

(9) श्राथिक शोषण--भारत सोने की चिडिया कहलाता था। 
अँग्रेज व्यवसायी वनकर उसी को लूटने आये और उन्होने भारतीयों 
का शोपण किया । अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल सस्ते दामो पर 
लेने की और अपने देश के वने माल को अधिक दामों में बेचने की नीति 
अपनाई । परिणामस्वरूप भारतीयों का व्यवसाय नप्ट होने लगा और 
अँग्रेजो का व्यवसाय उन्नति करने लगा। इस प्रकार व्यवसायी, किसान 
आदि बहत दुखी हुये । पढा-लिखा समाज भी कम दुखी न था क्योकि 
उनके लिए बडी नौकरियों के द्वार बन्द ये । इस प्रकार की व्यवस्था से 
भारतीयों का जीवन दूभर हो गया था और उस अवस्था के विरोध की 
सृष्टि के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुजा । 


(40) जादीय भेदमाव--सन्‌ 2857 के बाद अंग्रेजों और 
भारतीयों में जातीय भेदभाव उत्पन्न हो गया जिसका राण्ट्रीय चेतना के 
उदय के कारणों मे मुस्य स्थान है। विद्रोह से पहले भारतीयों का 
अंग्रेजो मे अच्छा सम्बन्ध था। अब +ग्रेजो की यह धारणा बन गई 
थी फि एक जेंगेज का जीवन कर्ड भारतीयों के बराबर है, अत मनमाने 
टग से उस पर शासन क्या जा सकता है! बड़े से बडा भारतीय 
छोटे से छोटे साहब द्वारा जपमानित किया जाता था। ललनाणा का 
सतीत्व लूटा जाता था। उन्हीं सब परिणामों से भारतीयों का क्राप 
भेदगा जौर टसी से राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत प्रोत्साहन 
मितरा । 

(7]) जाई लिटन की साम्राज्ययादी नीनि--लाड विटन की 
नीति से भी साप्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन मित्रा । सन्‌ 877 में लाड 
जिटन द्वागा महारानी विद्यात्या के सात्राज्ी होने पर दिजी में पैसा 
थानी वी तरह बहाया गया, उब हि दक्षिगी भारत में भीयश अयाल 


प्रा रण व॥। ये परादा भारताय ऊछणश्ण पानत गा समाश हसन के 


लिए वदक छ3 । घनता ही जाविक थाया खरी ना शी रही को | पसी 


दाता में हा | दिद्िय ने वाहद पर आह मंगा थार जैसा थार सना बटाले 


२७ सपा पद्रिा >४ 9० अर आ जल 24% की: 0/ कक: के. आल ९. 
काया अशीम पे नप्द गिया। उस शिति राय से भाजयाओा 
मे शा<5।व चाउला गाया 7. | 


(82] लगे मिले सा्यन्पी दिथाद--एहब्ट दिये थ जोगी प्रा 
जा उश रमंस नारा मी रिति में साट्रीय सोना के 


गे ज्या। हसन 38७3 मे या दाइनी रायद थे नारताय 


078 58 

सरतया जानायार | ०, जो / दान्साणग ायया 7 ना । शत, 
न -_ का आई, रस कं ना कह 

थे उपाय ण । संनय कार, जारवीयों शे साद्ीप सेना शाशों जोर 
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( 8 ) 


कार्यक्रम निश्चित कर सके । नवम्बर, सन्‌ 885 मे श्री ह्य म इ गलैण्ड 
से वापस आये और बहुमत से नवीन सम्मेलन का नाम 'इण्डियन नेशनल 
काग्रेस' रखा गया । 
काग्रेस के मुख्य उद्देश्य 

काग्रेस के मुस्य उह्द श्य निम्नलिखित थे 

() साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागो में देश के हित के लिए जो लगन 
से काम करते है उनके पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ाना । 

(2) समस्त देश-प्रेमियो के सम्पर्क से विभिन्न जाति, वर्म और 
प्रान्तगत विचारों को समाप्त करना । 

(3) जो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रण्न ह उन पर शिक्षित लोगो की 

अल्छी प्रकार राग्र तकर उनका भसग्रह करना, तथा 

(4) उन ढगो के बिपय मे निर्गाय करना जिनमें भारतीय राजनी तितञ्ञ 
देश के हित के लिए काम कर सके । 

इस प्रशार हमने देखा कि राप्ट्रीय चेतना के उदय के फारग 
राष्ट्रीय काप्रेस का जन्म हणा । 


(2) 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन का उदारवादी युग (885-905 ई० तक) 

“प्ट्रीय थान्दोतन का पहता चरगगा जो कि 885 से 905 ह० 
तऊ माना जाता है, राष्ट्रीय आन्दोतवन का उदार युग कहलाता ह। एस 
बात में भातीयों के विचार थ्रग्नमेजों के प्रति उदार थे। उनता यह 
विष्यास था जि अंग्रेज न्‍्याय-प्रेमी है । जगर उनसे प्राथनाजा द्ारा अपना 
अधिया” मांगा जायगा तो वे उसे जरूर देगे। उस समय राष्ट्रीय 
लादोतन का सचातन प्रमृयत काग्रेस ही कर रही थी । 

इस पोज ये भातीय नेता ०ग्रेजी शिक्षा में परो होने थे यारुण 
संग्रेजो हे प्रझसा थे शौर जो अंग्रेजा ने भारत या टिया था उसो जिए 


कक, 


पर प्रंगेजो के प्रति एलन थे । उन धर विचार से कि अंग्रेज प्रजातन्न 
पा मानते बाते 74 जत वे भारत में नी प्रमावसत पा लायारिस 
शासन स्वायिनत फरस्से जोर गदि अग्रेजा बा भारतीय समस्या समभनाए 
ताय तो थे उसकी सूनसापेस । 

शा बेग में यार य्ग बुरय उड़े गय र्यायायन परोल करना था 
परन्य उसी जतिशाग समस रावनीतिय जोर शासन समवनी सूगरों 
$ शाला था । उद्दायादी >मेजों ते पृरह रप्रशासन नहीं चार थे । 
पान के जंेगी साय के सराग ले सराण्य चाहे -। उगर्णदी 
अपना छाप पृष्ठ झगाने दे लि बैगानिया आरदाजन था खगारा 
लत व द्य हे तियाद, प्रराव, संसरगान्पत्न >ाल्थ यो एप्स भें ताले 
थे । एप शावशताय प्रगगाय, प्रार्डना्याव जोर पचार एन लीन सशदया 
छे जरयर ,। गे । >ग्ेजी सरझशर के राय थी जावायाा गग्फे थे 
श्र तिय लोगो चार य व । ासन सूपार के सम्कर में पोग्नेस ये छे 
मांगे रायी । खझामाविश छोर धर साझर के भी पापेस ने फ्रापस्‍्न 


7 । एस "काश विदातो में थी भारतीया क उिला थी रुद्या था जिय 
विस एया री | एऐश्क्‍्यी झृप्रीया थे भारतीयों ये प्रति दर्पगाए शा 
झी पयातय के एाधा डिरोप जिया । 


प जीगो जय पाया # कि रारशेय जारपोबस में हपाश राणयीवाा 
ग्पस दा मे मारर का टा । इ्गेंडि दस एयय हो वा मे पस 


82] 
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काल के नेताओं का अपमान करना है। वस्तुत जिस समय यह 
आन्दोलन चला उस समय की स्थिति को ध्यान मे रखकर उसकी ऐसी 
आलोचना करना उचित नहीं हू । वेधानिक उपायो से भी काग्रेस 
सफतता की ओर ही अगसर हुई । उदार राप्ट्रीयता-काल में भी काग्रेस 
समय तथा परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्ति भर सामाजिक, आथिक 
और राजनीतिक कार्य करती रही थौर देशवासियों में वह उस भावना 
को भरने से सफल हुई जो स्वतन्त्रता के पथ पर आगे बढ सकने के 
लिये आवश्यक थी । 
(3) 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन के उप्र तथा क्रान्तिकारी युग का शैशव 
(सन्‌ 906 से 920 तक) 

जब प्राथना-पत्रों जा प्रस्तावों की नीति सफल नहीं हुई जौर 
जँग्रेजी सरयार भारतीया के विग्द्र मनमाने काय करती ही गई तो 
बंधानिक उपायों में से भारतीयों का विश्वास उठने लगा। तिलक 
जैसे विचारक्ों ने इहा कि जिस प्रागार रोटी मांगने से नहीं मिलती 
छगी प्रतार स्वसन्नता भी नहीं मित्र साती। अल अब रबतन्जता 
देवाय से लेनी प:८गी । वारीन्द्र घाप जैसे विचारों ने तो यहा तक 
बज्षा पि हमे हिसात्मक्ष उपायो से सरततस्नता लेनी चाहिए। उस प्रकार 
से यो विचाधाएणा या जन्म हआ । पहले, वे जो उप्र नीति का मानने 
थे जैसे विदेशी वस्तुओआ या बहिणार, सरबदशी वस्तुआ का प्रयोग तथा 
गप्डीय घापन की त्ययन्या जादि। दूसरे, वे जो द्वार्तियारी तरीकों 
शो जपनाते थे, ऊप बम, पिलाल द्वारा ज्ञातक फलाना। उम्र सथा 
क#तलतियारी विच्याथानों के हदय वे मुस्य-मुगय कारा 
निम्नीयिणिस थे आप 

']) प्रग्नेती सरकार पे सनमाने श्लौर प्रनीतियूरों कार्य-- उनीसयी 
थागा दी में ७ग्रेगी शासन झनीवयि थी परायाए्ठा पर पटच चुता था। 


( ॥] ॥) 


जिससे डप उौर 7रिियारी शादाोयसा या उदय एजा। सा सेसटाउन 


के शासननवाज में भारतीयों / दिए बी सौररिया के गार उन्द एन दिये 

गये थे। भा में < सर्लपए भी सती सिा दो साल सब बिएे एस तिए 

उसका कझायाननर कम कर दिया गया था । दा, ग़जगित। “6 शाव मे 

भी साथ दमन शो रफा रा । न सब बालों परे बारंग भागरीयों की 
उप घोर शारिकिगारी नीति हो जपसाना पा । 

(2] ब्याथिफ धसतोघ--उमोीस वी शता शा के ना में सो वर्ग 
पापिफक एट़ि से पीटिी।य 3॥। एस माय संग े खोगो के जि? उसी 
मं।गरियों के हार घबरा थे। वजानवया के समाल हो थाने 
व्यवसायी पर्म बशत री एखित दा । आाम्य बसे शो बावला बस लगाने 
के ऋूप में पैसा पाता दा। साथार उसे शायर झे थिए युए सही पर 
ही थी । छग एस आवक जससाध ४ शारंगा साध्रीय जारग्राजन छद्न 


घोर पर सिया | घबे पर रगने दंगा । 


(3) भारतीयों पर शपण्ान-- उनेश पान गंगा ये भारतीयों 


धर गादगा वान्नमगग गीत थीए -|ं दा राइस उसेहा जा थे वर सत्य । 
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एप ोए से मी ए रो शा जचियरत दा थे भा खशा। इसे प्रतार 

प्र - परशाय गलजलिए भा हाय [व हा ने शिया 
कप न 5 8 
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की आओ था सा जाियी एटा वश । 
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( 2 ) 


/ के प्रादुर्भाव हुआ और अँग्रेजों से जददी छुटकारा पाने के लिए उन्होने 
उग्र और व्वान्तिकारी साधनों को अपनाया । 

(5) प्रकृति का प्रकोष--सन्‌ 896-97 में दक्षिण में बहुत बडा 
अकाल पडा, जिससे 40 लाख मनुप्य पीडित हुए। सरकार ने इसका 
फोई प्रवन्ध नही किया । भारतीय मग्रिखयों की भाँति मरे। सरकार 
फोजी आक्रमण में लगी रही । सन्‌ )898 भे महामारी के प्रकोप 
में ।7 लाख 30 हजार व्यक्ति मरे। पूुना में वीमारी का उपचार 
फौजी सिपाहियों को सौपा गया । उन्होंने घरो मे जाकर स्त्रियों की जाँच 
की । यह भारतीयों को पसन्द नहीं था। अत असन्‍न्तोप फैला, और 
भारतीय उम्र तथा क्वान्तिकारी पथ पर चल पड़े । 


(6) बाहरी घटनाओं का प्रभाव--इटली अबीसीनिया से पराजित 
हुआ और जापान ने रूस को हराया । इस पर भारतीयों को यह विश्वास 
हो गया कि अग्रेजी फीज अजेय नहीं है । अब देश-प्रेम और बलिदान 
के जिए भारतीय बमर धाँबकर तैयार हो गये । मस्य यूरोप जौर साय 
पूर्व देशो में जो जनप्रिय शासन के लिए आन्दोलन हुए उनका भी 
प्रभाव भारतीयों पर पडा । फतत भारतवासी भी उन्ही की भांति उम्र 
और उाल्तिझारी पत्र पर बढ़े । 


(7) उदारबादी नीति फी श्रसफलता--जब उदारबादी असफल 
कटे तो उग्रवादियों फा रॉप बढा । उन्होंने सोचा कि अब तक काग्रेस 
जिस मार्ग पर चत रहीं है इससे राष्ट्रीयीग की भावना नप्ट हो 
जायगी । जत उन्होंने निश्बय किया कि यदि सफलता प्राप्त करनी है 
तो उप्र और द्वान्तिकफारी मार्ग या ज्पनाना आवश्यक है । 


उपबादी तथा द्वास्तिफारी राग्ट्रीयता के उदय थे वारर्गों यो जानने 
के पश्चात यह जानना भी जरूरी हैं फ्रि उग्रवादी आन्दोलन ऊी प्रगति 
बस 7 ? सयमे पहले मह्ाराड्र म खाव ग्गायर लिन ने मराठी सत्र 
फितरी और आमग्रेजी पत्र माहदा नियाता जिससे एप लबीन टाप्ट्रीय 


(2 अल) 


बालावर्ग की सूरिट हुए । महाराष्ट्र में तिलक ने अनेक गोबघ-बिरोधी 
समाज, जयाहों और लाठी वलबो थी स्थासना ही । एस सब बाला था 
प्रभाव उतना जधिक पा कि जब भारतीय देश के लिए बलिदान होने 
के लिए तैयार हो गये । 


निलेक का उ् श्य था कि स्वराज्य फी प्राप्ति वी साय, परन्तु 
उदारबादी नीति मे उनका विश्वास ले था । थे सद्षिय विराध से स्सा 
फरना चारते थे । 


इस प्रकार २मने देगा कि उसवादी थानदोलन ने भारतीय राजनी निए 
जीवन में मवीनता ता सचार जिया । कण ने सह सीशां हि शक्तिये 
प्रदर्शन रा ऐो फुगासन से बचा जा साता है । 


पसी बीच में शाप्ट्रीय आन्दोलन थी घाटा द्वाह्तितगरी मार्ग को 
और भी बढ़ी । सबसे पले बगाल में द्रान्लिपूर्ण पास जुर 7ए। ३रपिस्द 
भोए मे अपनी परियों से दगयासियों बंग लखांगरा। हसरा द्रान्ति या 
में ये पावर था। बहा लहर उपनियां सगझयी गानन था विरोध कर्म 
के लिए थीशारी आररोजस हजा। मराराष्ट्र ज्ान्तिंगान्ियों का 
चीसरा क्षेष गे शा पर घिग व जवपिकारी श्री #ंट से गाघ से 
जमम्तुप्ट रोिर भासीयो ने उन्हे मार दिया ना । सद्रास ऋोग भेंष 
 उरय8 शारिशिरी यान हश। दिविनकरद्र घाव हे दारिशारी दौर ने 
गया हे एस को उसाहि हिला । शाथारी ऋापलि वाद थी गई 
सोतविय घर आाटमणा हिय गये । शाशियाहियों या पचियों क प्र सम्टम 
था । खाये था शुभ जय्यस्ध पाम जी फपश पर्मा ये। हात शाला है 


$(% 


ल्ज लत कक हद ०क ७+णका हा कर मद फ्सलम व रा रु: ४ 
लविक्यी: [या श एव माय 2ाव गे) रस्गे से उसने थ स्िप 
मे का से शरद 4 सा; उस वीजबिनस ग्रोच भाप सोसाउंदी 
न्हंक हरे शा है ्र 
3 पान रे जाए ढाय वाया अआाउमाजों था प्रएण प्रभार दिया ! 

डे ्ँ जज करके लक कपू बह के है 59272 ज्वनकः डर सा नाल ् 
क्यू ] है सय रा झा 8 47 इस छः तर मर उ्ायाएं 
ऋ प्7४४५ 4 आपके ८ क 3 लक 
है रगकणए किए सप मे. ॥ 7 परयो दायरा मिज्निव खोगों हे मन ६ 
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दासता के प्रति घृगा का सचार करते थे । इस प्रकार हमने देखा कि 
क्रान्तिकारियों ने आतकपूर्णा टग से राप्ट्रीय आन्दोलन में योग दिया । 


साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का सूत्रपात व मुस्लिम लीग का जन्म 
इस प्रकार के उग्र और द्वान्तिकारी आन्दोलनों को बढ़ता हुआ 
देखकर अग्रे जो ने मोचा कि अब हिन्दुओ और मुसलमानों को आपस में 
लड़ा दिया जाय । अत उन्हाने विभाजन और शासन की नीति अपनाई 
जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग का जन्म हुजा । 


मुसलमानों की ठस संस्था का जन्म 30 सितम्बर,906 ४० को हुआ 
जिसका नाम 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग” रखा गया । पर अपने इस 
रूप में जीग यो सभी पढ़े-लिखे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं हो 
सका । श्री मोहम्मदअली जिन्‍ता, सैयद मोहम्मद, मोहम्मदजली आदि ने 
इसना विरोध भी किया और “कामरेट', 'हमदर्द” आदि पत्रा में उन्होंने 
उस समस्या वी जाजोचना भी की । प्रगतिशील नेताजों ने लीग को 
काग्रे स के साथ मिलाने की इच्छा से उसके विधान में परिवर्तन किया । 
पुछ परिदतन हो जाने से लीग काग्रेस के समीप आने लगी | जब प्रथम 
महायृद् म सब राजनीतिक दलो ने सरकार वी सहायता का निश्चय 
जिया तो सन्‌ 496 में बाप्नेस तथा लीग ने भी एफ शासन-सुधार 
वी सउन्त योजना बनाई । जब लीग जौर काग्रेस में एक समभौता 
हेजा । जो याग्रे स जभी तय पृथक निर्गतिन का बिरोब कर रहीथी 
उसने जीप फी यह माग स्वीकार पर जी । कार्य स की यह एक ऐसी 
भूल थी जिसया मय उसे देश वे विभाजन के रूप में देना पडा । 


युद्रफालीन राप्ट्रवाद 
सन 9]2 में उुद्ध मुसतसान नययूुत्रातों के कूदय में राष्द मे प्रति 


क्रदा उत्पान 77 आग उन्होंने आय सुनतमायों को चाप्ट्रीयना पी और 
सीया । इस नेताओं ने दीगय के स्वापष यो बदता । यह संस्था 


है 75) 


मुसलमानों का हित करती थी, परन्तु स्वराज्य के समवन्ध में उसने 
काग्रेस की ओर भी ध्यान दिया । मुसलमानों में इस राणप्ट्रीयता के उदया 
का पहला कारण प्रथम महायुद्ध के शुरू होने पर अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्थिति 
थी। इज्लैण्ड और रूस की नीति टर्की के विरुद्ध थी जिसका मुसलमानों 
पर खराब असर पडा और भारतीय मुसलमान इज्भलैण्ठ के विरुद्ध हो 
गये | यह विरोघ ठर्की के इज्भुलैण्ड पर आक्रमण करने से और वढा । 
सन्‌ 9[-3 के वाल्कन युद्ध के कारण टर्की से सभी सहानुभूति 
देखाने लगे थे । इच्धूलण्ड इस्लाम का शत्रु वन गया। अत भारत पर 
इज्च्लण्ड का अधिकार राप्ट्रवादी मुसलमानों को ब्बलने लगा । वगाल का 
विभाजन करते समय अंग्रेजो ने मुसलमानों की राय न ली, इसने मुसल- 
मानों को और भी राष्ट्रवादी वना दिया। “अलहिताल' नामक पत्र से 
आजाद ने मुसलमानों को निराशा के गते से निकाला | मोहम्मदअली ने भी 
“हमदर्द! और 'कामरेइ' से राष्ट्रीयता का प्रचार किया | अली को बंगाल 
के विभाजन के वाद अंग्रेजो से घृणा हो गई । जिन्ना ने लीग और काग्रेस 
को वाँवने और मुसलमानों मे राण्ट्रीयता का प्रचार करने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया । सन्‌!95 ई० में आगा खाँ ने लीग का सभापतित्व छोडा 
जिसे जिन्ना ने ग्रहण किया । भविष्य के लिये यह तय हुआ कि कांग्रेस 
और लीग साथ-साथ काम करेंगी । जिन्ना के सभापति होने से इसके कार्य 
भे और अधिक सरलता हुई । लीग के अधिवेशन में कांग्रेस नेताओ ने 
भी भाग लिया । कॉग्रेस के सहयोग से भारत के लिये राजनीतिक सुधारों 
की एक नई योजना बनाई गई। 


लखनऊ पेक्ट 


काँग्रेस और लीग के सहयोग से सन्‌ 96 में लखनऊ पैथट नामक 
समभाोता हुआ जिसका समर्थन दोनो ने क्या । इस पैण्ट हारा एकता 
पर वल दिया गया और स्वराज्य प्राप्ति की योजना वनी। दोनो 
संस्थाओं ने एक होकर भारत के मुक्त होने की माँग की । 


( 6 ) 
गृह-शासन आन्दोलन 


जब उग्र और द्ञान्तिकारी रपो के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन ने गृह- 
शासन ([0॥० २७०) आन्दोलन का रूप घारण किया, सन्‌ 94 में 
जेल से आकर तिनक ने 'होम हल लीग' की स्थापना की । ऐनी 
वीसेन्ट ने भी मद्रास में सन्‌ 96 में 'होम रूल लीग' स्थापित की । 
दोनो ने वद्टे सहयोग से काम किया । काग्रेस और लीग के मेल होने से 
दिसम्वर 96 ई० में काग्रेस तथा लीग ने सुधारों की एक सामान्य 
योजना को स्वीकार किया और कांग्रेस ने होम रुल लीगो द्वारा उस 
योजना का प्रचार करने का निश्चय किया । 


होम रल आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था । पर इसके कार्य- 
कर्ता उदारवादियों की तरह याचना नहीं करते थे वरन्‌ उनकी माँग 
अधिकारपूण होती थी । इनके अनुसार स्वशासन भारत का अविकार यथा। 
बे ही उत्साह से इनके सचालकों ने उसमें काय किया । 97 ई० में 
आन्दोलन उच्च शिसर पर पहुच गया था। सरकार इसे सह न सकी, 
ओर सरकारी दमन-चक्र चला | सरकार ने तिलक से जमानत मागी, 
परन्तु हार्वकोर्ट ने उस आना का समाप्त कर दिया । आन्दालन बढा और 
सरवार ने यह आजा दी कि विद्यार्थी आन्दोलन से अलग रह | नताजा 
को नजरवबन्द किया गया । इससे देश में रोप वढा । वे राष्ट्रवादी नेता जा 
अब तक अलग थे, उसी में मिल गये । 


उसी बीज में यूद्र श्री स्थिति गम्भीर हो गई जोर एज्जनैण्ट को जब 
भारत वी सहायता की जरूरत हैई ता उसने भारत वा रबराज्य 
प्रदान परने का जाश्वासन दिया। भारत-मन्त्री ने कहा कि परामण 
जौर जाब थे तिप्रे तुसत ही एक मिशन भारत जायगा। नरम 
देन के राष्ट्रयादी प्रसने हाए जोर उहोने नजरबन्द नेताथों का छाटने 
सो मांग शो जो यटे निरचय जिया हि भासरत-मन्त्री जय भारत 


६0: 237, 


आये तो उनके साथ सहयोग किया जाय । परन्तु उग्र दल के लोगो ने 
कहा कि यह सव अँग्रे जो की कूटनीति है, और इसलिये आन्दोलन जारी 
रखा जाना चाहिये । 

मौन्टेग्यू मिशन भारत आया और उसने मौन्‍्टफो्ड रिपोर्ट भारत 
के शासन सुधार के सम्बन्ध में दी। इसी के आधार पर 99 ई० 
का भारतीय शासन का अधिनियम बना | उमस्रवादियों ने यह योजना 
अस्वीकार की । उनका सरकारी विरोध चलता रहा जिसने आगे चलकर 
असहयोग आन्दोलन का रूप घारण किया । 
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राष्ट्रीय श्रान्दोलन का श्रसहयोग युग (920 से 926 ई० तक) 


युद्ध में भारत से सहायता पाने के लिये अँग्रेजी सरकार ने जो 
आश्वासन दिये थे उन्हीं के आवार पर भारत ने धन-जन से उसकी सहा- 
यता की थी । परन्नु मौन्टफो्ड के सुधारों के रूप मे भारत को जो मिला 
उससे भारतीय सनन्‍्तुप्ट नही हुए । युद्ध के वाद भारत की आश्िक दशा 
और खराब हो गई थी । महामारी व अकाल से घव-जन की अपार 
हानि हुई । 

95 ई० में गोखले और फिरोजशाह मेहता की मृत्यु हो गई। 
तिलक की मृत्यु के बाद 920 में राप्ट्रीय आन्दोलन की वागडोर 
महात्मा गाधी के हाथ मे आई। वे जन-आन्दोलन की कला अच्छी प्रकार 
जानते थे । अत उनके नेतृत्व मे असहयोग आन्दोलन सफल हुआ | युद्ध के 
समय महात्मा गावी ने देखा था कि अंग्रेज न्याय से नही वरन्‌ शक्ति के 
आधार पर मनमानी करते है । अत उन्होने यह घोषणा की कि भारतीयो 
के विरोध के वावजुद भी रॉलेट विवेयक पास होने पर वें सत्याग्रह 
करेगे ॥। 30 अप्रैल, 99 ई० को सत्याग्रह दिवस मनाने का निश्चय 
हुआ । सव जगह वह शान्तियूवक मनाया गया, परन्तु दिल्‍ली व अमृतसर 
में दगे हुए । 


( 8 ) 


इस समय दिल्‍ली मे जो आतंक फैला उसे शान्त करने के लिये 
गाधीजी दिल्‍ली जाने लगे, तो उन्हे गिरफ्तार करके वापस भेज दिया 
गया, इससे अमृतसर मे आतक फैला । वहा दो अग्रेजों को मार डाला 
गया । सरकार की आज्ञा से डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार 
करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया ओर मीटिंगो की मनाही कर दी गई । 
परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नही पहुँची और जलियावाला 
बाग मे वैसाखी त्योहार के सम्बन्ध में मीटिंग हुई। उसे भग करने के 
लिए गोली चलाई गई, जिसमे 879 व्यक्ति मरे और [200 घायल हुए। 

गावीजी इससे वहुत दुखी हुए ओर उन्होंने वाइसराय की वापसी 
की माग की । गांधीजी ने कहा कि जिन्होंने यह किया हे उन्हें उचित 
दण्ड मिलना चाहिए | परस्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिससे विरोध 
वी लहर दौडी और असहयोग आन्दोलन णुरू हुआ । 

युद्र मे भारतीय मुसलमानों ने अग्रेजों की इस णर्ते पर सहायता 
नी थी ऊक़ि वे टर्की को कोर्ट हानि नही पहचायेगे | परन्तु युद्ध के बाद 
जेंग्रेज जपने कहने पर न रहे और टर्की के विभाजन की योजना बनाने 
जगे । मुसलमानों ने टर्की के सलीफा के समर्थन में खिलाफत आन्दोलन 
चलाया । सिताफ्त कमेटी ने असह्योग आन्दोलन में मिलने का निश्चय 
जिया भौर उसे देश में फैलाने में सहायता की । 

जसहयोग थान्दोलन को गावीजी ने ॥ अगस्त, 920 5० को 
प्राग्म्भ किया । यह तीबता से फँतते लगा । भारतीय जनता ने बडे उत्साह 
से इसमें भाग तिया । सैठटों मजिस्ट्रेटो ने त्यागपत्र दिये, बकीला ने 
जदावत टठोटी, विद्यार्थियों ने शिक्षा-सस्थान छाडे। गायीजी ने और 
मौताना णोौन्‍ल अवी ने सब जगह दारा विया और सवंन उनका बड़ा 
स्वागत जिया गया। पिदेशी वस्लुआ या बह्ियार क्‍ौर मदथ-नियेध जिया 
गया । पाटीय स्वय सेब साथ स्थापित जिया गया। सरयार इसे छोटी 
दाल समझ ही थीं, परलतल शी ही उसने भर रूप घारगा कर लिया । 


इसे परबनप साशार मे अपना दमनचठ्र लगाया जिससे परई 


६.79: /॥ 


हिंसात्मक घटनाएँ हुई | 92] ई० में दमन अधिक वढा और भारतीय 
जेलो मे ठूस दिये गये । 

8 जुलाई, 92] ० में कराँची मे हुए अखिल भारतीय खिलाफत 
सम्मेलन ने सेना की भरती का बहिप्कार करने का निश्चय किया और 
सरकार को यह घमकी दी कि वह गरशतन्त्र स्थापित करेंगे और सवित्य 
अवज्ञा आन्दोलन चलायेंगे। इसी बीच मोपला मे, जहाँ खिलाफत 
आन्दोलन जोरों पर था, उत्पात हो गया । सरकार ने अली भाइयो को 
गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा देदी । इससे देश भें हलचल और बढ़ी । 

7 नवम्वर को जब युवराज वेल्स के वम्बई आने पर दगा हुआ तो 
गाधीजी ने असहयोग आन्दोलन को रोक दिया | गावीजी ने 9 फरवरी, 
]922 ई० को वाइसराय को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार 7 दिन 
में अपनी नीति नहीं चदलती तो वे सविनय श्रवज्ञा वारदोली नामक 
स्थान से प्रारम्भ करेंगे। परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी मे 
हिसा-काद हुआ जिसमे 22 पुलिस के सिपाही मारे गये। गाघीजी 
इससे दुखित हुए और उन्होने ।! फरवरी, 922 ई० को वारदोली 
की काग्रेस कार्यकारिणी की वेंठक मे इस आन्दोलन को रोकने का 
प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने सब्िनय श्रवज्ञा को भी रोक दिया। 
गाथीजी ने सम्पूर्ण देश में अहिसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की 
प्राथंना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया । 


असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष में विना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये 
ही समाप्त हो गया क्योकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और 
संयम की जरूरत थी, वह भारतीयों मे न था। परन्तु इससे यह कभी 
नही सोचता चाहिए कि राप्ट्रीय आन्होलन के विकास में इस आन्दोलन 
का कोई स्थान नहीं । असहयोग आच्दोलन ने अँग्रेजो को यह दिखाया कि 
भारतीय भी अपने देश के लिए वलिदान करना जानते है | इस आन्दोलन 
ने भारतीयों को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता 
मिलने में बहुत सहायता मिली। यद्यपि इतने से काल में असहयोग 


( 8 ) 


इस समय दिल्‍ली में जो आतक फैला उसे शान्त करने के लिये 
गाधवीजी दिल्‍ली जाने लगे, तो उन्हे गिरफ्तार करके वापस भेज दिया 
गया, इससे अमृतसर में आतक फैला । वहाँ दो अग्रेजों को मार डाला 
गया । सरकार की आजा से डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार 
करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया और मीटिंगो की मनाही कर दी गई | 
परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नही पहुँची और जलियावाला 
वाग में वैसाखी त्यौहार के सम्बन्ध में मीटिंग हुई। उसे भग करने के 
लिए गोली चलाई गई, जिसमे 879 व्यक्ति मरे और 200 घायल हुए। 

गावीजी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने वाइसराय की वापसी 
की माँग की । गाँबीजी ने कहा कि जिन्होंने यह किया है उन्हें उचित 
दण्ड मिलना चाहिए । परन्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिससे विरोध 
की लहर दौटी और असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ । 

युद्ध में भारतीय मुसलमानो ने अँग्रेजो की इस शर्ते पर सहायता 
नी थीकियवेटर्की को कोई हानि नहीं पहुँचायेगे । परन्तु युद्ध के बाद 
क्षेग्रेज अपने कहने पर न रहे और टर्की के विभाजन की योजना बनाने 
लगे | मुसलमानों ने टर्की के खलीफा के समर्थन मे खिलाफत आन्दोलन 
चलाया । खिलाफत कमेटी ने असहयोग आन्दोलन में मिलने का निश्चय 
किया और इसे देश में फैवाने मे सहायता की । 

असहयोग आन्दोलन को गावीजी ने | अगस्त, 920 ई० को 
प्रारम्भ किया । यह तीब्रता से फैलने लगा । भारतीय जनता ने वे उत्साह 
से इसमे भाग लिया  सैकटो मजिस्ट्रेटो ने त्यागपत्र दिये, वकीलों ने 
अदाजत छोटी, विद्याथियों ने शिक्षा-सस्थान छोड़े | गावीजी ने और 
मौताना शौकल अली ने सव जगह दौरा कया और सवत्र उनका बडा 
स्वागत क्या गया। विदेशी वस्तुओं का बहिप्कार और मद्य-नियेव किया 
गया । राग्द्रीय स्वयं सेवक संघ स्थापित क्या गया। सरकार इसे छोटी 
बात समझ रहीं थी, परन्‍्तू शीघ्र ही टसने भयक्तर रूप घारगा कर विया | 
डसके फलस्वत्प सरकार ने अपना दमनचक्रः चताया जिससे कई 


( 39 ) 


हिंसात्मक घटनाएँ हुई | 492] ई० मे दमन अधिक वढा और भारतीय 
जैलो में दूस दिये गये । 

8 जुलाई, 92 ई० में कराँची मे हुए अखिल भारतीय खिलाफत 
सम्मेलन ने सेना की भरती का वहिप्कार करने का निश्चय किया और 
सरकार को यह धमकी ठी कि वह गरशततसन्त्र स्थापित करेंगे और सविनय 
अबज्ञा आन्दोलन चलायेगे। इसी वीच मोपला में, जहाँ खिलाफत 
आन्दोलन जोरों पर था, उत्पात हो गया । सरकार ने अली भाइयो को 
गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा देदी । इससे देश मे हलचल और बढी । 

]7 नवम्बर को जब युवराज वेल्स के वम्बई आने पर दगा हुआ तो 
गाधीजी ते असहयोग आन्दोलन को रोक दिया । गावीजी ने 9 फरवरी, 
]922 ई० को वाइसराय को एक पतन्न लिखा कि अगर सरकार 7 दिन 
मे अपनी नीति नहीं वदलत्ती त्तो वे सबिनय शदज्ञा वारदोली नामक 
स्थान से प्रारम्भ करेंगे। परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी भे 
हिंसा-काड हुआ जिसमे 22 पुलिस के सिपाही मारे गये। गाधीजी 
इससे दुखित हुए और उन्होंने ]। फरवरी, 922 ई० को वारदोली 
की काग्रेस कार्यकारिणी की वैठक मे इस आन्दोलन को रोकने का 
प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने सबिनय श्रवज्ञा को भी रोक दिया । 
गाथीजी ने सम्पुर्णो देश मे अहिसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की 
प्रार्थना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ! 


असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष में विना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये 
ही समाप्त हो गया क्योंकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और 
सयम की जरूरत थी, वह भारतीयों मे न था। परन्तु इससे यह कभी 
नहीं सोचना चाहिए कि राप्ट्रीय आन्दोलन के विकास में इस आन्दोलन 
का कोई स्थान नहीं । असहयोग आन्दोलन ने अँग्रेजो को यह दिखाया कि 
भारतीय भी अपने देश के लिए वलिदान करना जानते है । इस आन्दोलन 
ने भारतीयों को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता 
मिलने मे बहुत सहायता मिली। यद्यपि इतने से काल में असहयोग 


( 20 ) 


आन्दोलन भारत को स्वतनन्‍त्र न कर सका परन्तु इससे ऐसी जनशक्ति 
का प्रादुर्भाव अवश्य हुआ जिसकी प्रत्येक आन्दोलन के लिये आवश्यकता 
होती है । 

सन्‌ 922 मे जब गाघीजी जेल चले गये तो भी असहयोग आन्दोलन 
का कार्य तीन माह तक चलता रहा । फिर एक सत्याग्रह समिति नियुक्त 
की गई । उसने अनेक सिफारिशें की जिसमे यह सिफारिश भी की गई 
कि सामूहिक सत्याग्रह बद हो । छोटे रूप मे सत्याग्रह किया जाय तथा 
काउन्सिलो मे प्रवेश किया जाय | काउन्सिल प्रवेश के प्रश्न पर काग्रेस 
से अलग एक स्वराज्य दल की स्थापना हुई। सन्‌ 923 में इलाहाबाद 
मे प्रथम स्वराज्य दलीय सम्मेलन हुआ । स्वराज्य दल का काम था कि 
वह सरकार को यह जता दे कि उसकी माँगे अस्वीकृत होने पर वह 
अड गा नीति अपनायेगा । सन्‌ 924 में मोतीलाल नेहरू ने 499 ई० 
के एक्ट में सशोधत की माँग की | 925 मे देशवन्धु की मृत्यु के बाद 
स्वराज्य दल का भार मोतीलाल पर आ गया | सन्‌ 926 मे महात्मा 
गाघी ने सावरमती पैक्ट द्वारा फिर काग्रेस व स्वराज्य दल में एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । 

(5) 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन का पुर्णे स्वतन्त्रता का युग 
(4926 से 947 ई० तक) 

महात्मा गाधी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप 
देश में दिन प्रतिदिन राष्ट्रीयता की भावना वढ रही थी । स्वराज्यवादी 
दल के कार्या ने यह वता दिया था कि मौन्‍्टफोर्ट जैसी योजनाओं से 
भारतीय सतुप्ट नही हो सकते । इ गलैण्ड की सरकार ने इस कारण 
साइमन कमीशन को नियुक्ति की कि वह देखे कि किस प्रकार 
भारतीयों को न्‍्वराज्य दिया जाय । परन्तु भारतीयों ने इसका विरोध 
किया। णग्रेजों ने यह कहा कि भारतीय सम्मिलित रुप में अपना 
सविधान नहीं बना सकते। इसके उत्तर में दिल्ती में एक स्वेदलीय सम्मे- 


( 2। ) 


लन हुआ, जिसमे यह तय हुआ कि औपनिवेशिक स्वराज्य के आवार पर 
भारत का सविधान वताया जाय । लीग के सिवा सबने इसे स्वीकार 
किया । काग्रेस ने सम्मेलन की रिपोर्ट इस शर्त पर मानी कि 3 दिसम्बर 
93] ई० तक अँगे जी ससद उसे कानून का रूप दे दे, नही तो सरकार 
के साथ असहयोग किया जायेगा । परन्तु इन सब वातों से कुछ लाभ न 
होने पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अग्नलिखित कदम उठाये गये । 
पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग 

सन्‌ 929 की लाहौर काग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की । काग्रेस 
के आदेश से 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवम मनाया गया। फरवरी, 
930 में गाधीजी ने पुत सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय किया 
और !2 मार्च, 4930 ई० को अपने 79 समर्यकों के साथ वे सो मील 
की यात्रा के बाद डाडी पहुँचे । वहाँ उन्होंने नमक कानून तोडा। काग्रेस 
समिति ने यह कहा कि सब देशवासी नमक बनायें, नशे की दुकानों पर 
धरना दें और सरकारी स्कूलों से त्यागपत्र दें । गाघीजी जेल चले गये । 

2 नवम्बर, 930 ई० को प्रथम गोलमेज परिपद्‌ इ गलैण्ड मे 
बुलाई गई जिसमे यह कहा गया कि भारत में (एक) सघीय योजना 
को लागू किया जायगा जिसके अन्तर्गत प्रान्तो मे उत्तरदायी सरकार 
तथा केन्द्र मे आशिक उत्तरदायी सरकार और गवनेरो को विशेष अधिकार 
दिये जाने की व्यवस्था की जाग्रेगी | परन्तु काग्ने स का ध्येय पूर्ण स्व॒राज्य 
था । अत उसने इस घोपरणणा को स्वीकार नहीं किया | इस पर बिना 
शर्त के गाधीजी जेल से छोड दिये गये और गावी-इरविवन समभौता 
हुआ । एक वर्ष के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन रुका रहा। परन्तु जब 
द्वितीय गोलमेज परिपद के लिये गावीजी इ गलैण्ड जाने लगे तो उसी 
समय समझौते से हुए सदसाव समाप्त हो गये और गावीजी वहाँ यह 
कहकर वापिस आये कि 'अब हमे अलग-अलग रास्तों पर चलना होगा ।' 

गावीजी के इ गलैण्ड से वापिस आने पर स्थिति और गम्भीर हो गई। 
गाघीजी ने इस सम्बन्त्र मे वाइसराय से मिलता चाहा, परन्तु वाइसराय 
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ने मिलने से इनकार कर दिया। गाघीजी और पटेल गिरफ्तार हुए । 
आन्दोलन पुन जोर पकडने लगा । इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने अछूतो 
को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। इसका अर्थ हिन्दू समाज मे 
साम्प्रदायिकता की जड जमाना था। इस पर गावीजी ने आमरण 
अनशन किया जिसके कारण पूना मे अछूतों व सवर्ण हिन्दुओ का पूना 
पैक्ट नामक समभौता हुआ | काग्रेस ने यह स्वीकार किया कि अछूतो 
को 0 वर्षो के लिए विशेष सरक्षण प्रदान किया जाय, पृथक्‌ निर्वाचन 
नही । सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया तथा गाधीजी का उपवास टूटा । 
नवम्बर 932 मे तीसरी गोलमेज परिपद्‌ मे ।935 के अधिनियम के 
द्वारा की जाने वाली व्यवस्था स्वीकार हुई । सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
समाप्त हो गया । काग्रेस छोडकर गाधीजी ने हरिजन उद्धार का कार्य 
अपनाया । 


| 


]935 का भारत सरकार अधिनियम 


सन्‌ 935 में गवर्नमेट ऑफ इण्डिया एक्ट पास हुआ जिसके, 
अन्तर्गत हुए चुनावों मे वगाल और पजाव के अलावा सभी प्रान्तो मे 
काग्रेस जीती । जुलाई, 4937 ई० मे काग्रेस ने नवीन विधान के 
अन्तर्गत 8 प्रान्तो मे अपने मन्त्रिमण्डल वनाये । 3 सितम्बर, 939 ई० 
को जर्मनी के विरोध मे इ गलैण्ड ने युद्ध की घोपणा की । वाइसराय ने 
भारत से सहायता माँगी और इसके बदले में यह कहा कि (935 ई० 
के एक्ट में ऐसे सुधार किये जायेगे जो भारत के लिए उपयुक्त होगे ।! 
उसी समय कुछ करने की वात कहने पर वाइसराय ने टालमटोल की । 
इस पर काग्रेस मन्ध्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिया | इसी बीच 940 ई० 
में लाहौर के अधिवेशन में लीग की ओर से पाकिस्तान की माँग की गई। 
सितम्बर 940 में काग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने 
का निश्चय किया | गाबीजी ने उसका नेतृत्व किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप वे जेल गये । 
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क्रिप्स मिशन 

जून, 94] ई० को जमेनी ने रूस पर आक्रमणा किया। अप्रैल, 
]942 ई० में क्षिप्स मिशन भारत आया और उसने भारतीय नेताओं की 
सलाह से एक योजना बनाई । योजना की शर्ते सभी दलो ने अस्वीकृत 
की और ]] अप्रैल, 942 ई० को योजना वापस ले ली गई अंग्रेजी 
सरकार ने यह घोषणा की कि अब भारत को युद्ध का आवार बनाया 
जाग्रेगा । इस पर गावीजी के नेतृत्व मे भारत छोडो आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ । अनेक नेता गिरफ्तार हुए । सारे देश में कर सिंठो था मर मिटो 
का आह्वान किया गया। यद्यपि आन्दोलन अहिंसा पर आवारित था 
परन्तु कई जगह हिसा भी हुई। 2 वर्ष तक आन्दोलन चला। अनेक 
लोगो ने गुप्त रूप से रेलवे स्टेशन, डाकधर, पुलिस स्टेशन आदि जलाकर 
आन्दोलन में भाग लिया । इस पर जनता का दमन किया गया। इसी 
, समय वगाल में भीपण अकाल पडा। युद्ध के समय भारत को वड़ा 
कप्ट उठाना पडा। सव नेताओं और गाधीजी को जेल में डाल दिया 
गया । 944--45 में वे सव छोड दिये गये । 


वेबल योजना व शिमला सम्मेलन 
4 जून, 945 ई० को ला््ड वेवल के कहने पर इ गलैण्ड सरकार 
ने भारत के लिए एक योजना वनायी । जिसके अनुसार गवनेर जनरल 
की कार्यकारिणी के अधिकाश सदस्य भारतीय होने थे। पर हिन्दू व 
मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के कारण शिमला 
सम्मेलन में वह योजना नेताओं हारा अस्वीकृत कर दी गई । 
कैविनिट मिशन योजना हु 
जुलाई, सन्‌ 945 ई० में इयगलैण्ड में मजदूर दल की सरकार 
आई । सन्‌ 947 में नौ-सेना के विद्रोह से अँग्रेजो को यह विश्वास 
हों गया कि अब भारतीय सेना पर बहुत दिनो तक विश्वास नहीं किया 
जा सकता । मजदूर दल ने 9 फरवरी, 946 ई० को एक कैविनिट 
मिशन भारत भेजा, जिसका काम भारत के शासन के आग्रामी 
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स्वरूप की योजना बनाना था। इस मिणन ने पहले भारत आकर यह 
कोशिश की कि काग्रेस और लीग के समभौते के आधार पर योजना 
बनाई जाय, परन्तु सफलता न मिलने पर उसने स्वय एक योजना बनाई । 
यह योजना सभी दलो को अस्वीकार्य रही, यद्यपि काग्रेस ने अन्तरिम 
सरकार अवश्य वनाई । इसके वाद इज्ूलैण्ड के प्रधान मन्त्री ने काग्रेस 
और लग के नेताओ को बुलाकर किसी समभौते पर पहुँचने की कोशिश 
की परन्तु उसमे भी उन्हे सफलता नही मिली । 


सत्ता हस्तान्तरण व विभाजन 

लीग और काग्रेस के आपसी मतभेद के कारएणा अब तक सभी 
योजनाये वेकार सिद्ध हुई थी। पर अब अस्तर्राप्ट्रीय व भारतीय परि- 
स्थितियों के कारण इज्जलैण्ड की सरकार को सत्ता का हस्तात्तरण 
करना पडा । मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग कर रही थी। काग्रेस 
उसका विरोध कर रही थी। अत 20 फरवरी, सन्‌ 947 को इड्डलैण्ड 
के प्रधान मन्त्री श्वी ऐटली ने घोपणा की कि जून 48 तक भारत को 
सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया जायेगा । योजना को कार्यान्वित करने 
के लिये लार्ड माउण्टवैटन को वायसराय नियुक्त किया गया । उन्होने 
भारतीय नेताओं से सलाह करके निश्चय किया कि कैविनिट मिशन की 
योजना को लागू न किया जाय तथा देश को साम्प्रदायिकता से 
बचाने के लिए उसका विभाजन कर दिया जाय । मुस्लिम लीग की तो 
यह इच्छा थी ही कि विभाजन हो । काग्रेस ने भी परिस्थितियों से वाध्य 
होकर विभाजन स्वीकार कर लिया। 45 अगस्त, 947 ई० को 
स्वतन्त्रता संग्राम के परिणामस्वरूप भारत से केंग्रेजी राज्य समाप्त हो 
गया, तथा भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ-साथ भारत को 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 

(6) 
महात्मा गांधी की देन 
जिस समय भारत को स्वतन्त्रता मिली उस समय गावीजी यथ्पि 
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काग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य भी नहीं थे , फिर भी इसमे सदेह नहीं कि 
भारत की स्वतन्त्रता महात्मा गाधी के प्रयत्नों का ही फल थी। महात्मा 
गाधी रवतन्भ्रता सम्राम के ऐसे सचालक थे जिन्होने जनता की भाँति ही 
अपने को बना लिया था। महात्मा गावी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
ही आस्दोलनत नही किया, बरन्‌ उनका लक्ष्य यह भी था कि भारतीय 
आन्तरिक दृष्टि से ही सवल बनें और ससार के राप्ट्रो के वीच भारत को 
उचित सम्मान प्राप्त हो। काग्रेस के सम्पर्क में आने से लेकर अन्त 
समय तक वे उसके सचालन का काम करते रहे । जब अन्तिम समय वे 
उससे अलग भी हो गये तो भी उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ- 
प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रीय एकता के पुजारी थे। हिन्दू-मुस्निम एकता के 
लिये उन्होंने अपना जीवन वलिदान कर दिया और अन्त मे इसी कारण 
उन्हें गोली का शिकार होना पडा । 
प्रभ्यासार्थ प्रश्न 
। राष्ट्रीय चेतना के कारणो का सक्षिप्त उत्लेख करिये। 
2, काग्रेस की स्थापना कब और वयो हुई ? उसका सुरय उद्देश्य 
कया था ? 
3. राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवादी युग के बारे मे आप वया जानते 
हैं ? सक्षेप में लिखिये। 
4 राष्ट्रीय आन्दोलन में उप्रवादी तथा क्रातिकारी प्रवत्तियों का 
'उठलेख करते हुए उसके कारण प्र प्रकाण डालिये | 
सुस्लिम लीग पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखिये। 
युद्धकालीन राषप्ट्वाद क्या है ? सल्षेप मे निखो। 
गृह-शासन आन्दोलन के प्रारम्भ होने के क्या कारण थे ? इसकी 
कार्य-प्रणाली और प्रगति के सम्बन्ध में सक्षेप मे लिखिए 
8. असहयोग आन्दोलन को किसने प्रारम्भ किया ? वह कहाँ तक 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता ? 
9. हमें स्वतन्त्रता किन-किन कठिनाइयों तथा प्रयत्नों के बाद प्राप्त 
हुई ? सक्षेप मे वर्शान करिए । 
[0 स्वतन्त्रता सग्राम में महात्मा गावी ने क्या योग प्रद्यन किया ? 


ये > 
> 


अध्याय ९? 


स्वृतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या 





राजनैतिक भारत की सीमा समय-समय पर वदलती रही है । आज 
का भारत वह नही हैं जो कि अशोक के समय मे या मुगल साम्राज्य 
के काल में थाया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काल मे था। वैसे 
भौगोलिक हृष्टि से तो यह सारा क्षेत्र एक कहा जा सकता है, पर राज- 
नैतिक हृप्टि से यह बहुत कम समय पर एक रहा है । शक्तिशाली सम्राट 
और सेनापति उत्तर भारत से साम्राज्य विस्तार की इच्छा लेकर विजय 
यात्रा के लिये जाते थ और अपनी विजय का डका वजाते हुए फिर 
वापस आजाते थे। समुद्रगुप्त के काल मे यही हुआ, अकवर ने यही 
किया, औरगजेव ने यही करना चाहा, अलाउद्दीन के वीर सेनापति 
मलिक काफूर ने भी यही किया । पर ये विजय यात्रायें दीर्घजीवी नही 
होती थी। सेनापतियो के पीठ फेरते ही ये सामन्त पुन स्वतन्त्र हो जाते 
थे । यदि दुर्भाग्यवण केन्द्र में कोई कमजोर शासक हुआ, तो इन सामन्तों 
की शक्ति और भी बढ जाती थी । 

ऐसा कहा जाता है कि कई वार अग्रेज साम्राज्यवादियों ने यह 
मसिद्द करने की चेप्टा की है कि भारत एक राष्ट्र नही है। यह साबित 
करने की चेप्टा करना कि अकवर के काल में भारत एक राप्ट्र था या 
समुद्रगुप्त के काल में भारत एक राष्ट्र था, व्यर्थ है, क्योकि राष्ट्र का जो 
मतलब थाज हमारे सामने है, वह उस काल में नहीं था। राष्ट्र की 
आधुनिक कल्पना तो 9वीं सदी मे उत्पन्न हुई हैं और इसने उसके बाद 
जोर पकटा है उसके पहले राज्य होते थे या साम्राज्य होते थे 
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और इन राज्यों या साम्राज्यो की सीमाये सैनिको, सनापतियों और सम्रप्टो 
के वाहुवल के अनुसार वढती या सिमटती रहती थी । एक साम्राज्य के 
अग होने के नाते हम में एकात्मकता की कुछ भावना उत्पन्न भले ही 
हो जाय, पर साम्राज्य की तुलना राष्ट्र से करना न्यायोचित नहीं दीख 
पडता । 


भारत के वर्तमान स्वरूप के निर्माण में अँग्रेजो का काफी हाथ रहा 
है। भग्रेजो के आने के पहले न तो आवागमन के साधन इतने विकसित 
थे और न भाषा की एकता थी । इसलिए विचारों का आदान-प्रदान 
सुविवापूर्वक नहीं हो सकता था । यह तो नहीं कहा जा सकता कि यदि 
अँग्रेज भारत मे न होते, तो रेल, तार या वायुन्‍यातायान की सुविधाओं 
का विकास हुआ ही ने होता , पर एक ऐसी भापा जिससे कि सारे 
भारतीय एक-दूसरे से विचारो का आदान-प्रदान कर सके शायद सम्भव 
न होती । आज अँग्रेजी के माव्यम से हम उत्तर, दक्षिण और पूर्व व 
पश्चिम सभी ओर के लोगो के विचारों से अवगत हो सकते है और 
उन्हे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं । 
भारत में अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, अनेक भाषाएँ बोलने 
वाले लोग रहते है, उनकी विभिन्न सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि है । इन सवों को 
एक सूत्र मे बाँवने का श्रेय अँग्रेजी भाषा को है । 
भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई कहा जा सकता है। भौगोलिक 
एकत्ता सर्देव ही राजनैतिक एकता का प्रतीक नहीं होती । यद्यपि 
भौगोलिक एकता राजनैतिक एकता को लाते में सहायक हो सकती है, 
परन्तु भोगोलिक एकता को राजनेतिक एकता का टकसाली प्रमाण नहीं 
साना जा सकता। ब्रिटिण शासन काल में वर्तमान सीलोन, वर्मा 
पाकिस्तान आदि सभी एक ही शासन में थे। पहले लका, अलग किया 
गया, बाद में वर्मा अलग किया गया और फिर पाकिस्तान का निर्माण 
हुआ । घामिक हृप्टि से भारत एक रहा है । हिन्दुओ के तीर्थ स्थान भारत 
के चारो कोनो में है। वद्रीनाथ, रामेश्वरमू, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी 
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भारत के चारो कोनो मे हैं। घामिक मत्रो मे उत्तर भारत की नदियों 
के साथ दक्षिण भारत की नदियों का भी नाम लिया जाता है। भगवान 
बुद्ध के उपदेश अथवा शकराचार्य के वेदान्त-उपदेश देश के चारो कोनो 
मे ही फैले हुए हैं । 

परन्तु घामिक एकता राजनैतिक एकता का प्रतीक नहीं होती। 
अधिकाश यूरोपियन क्रिश्चियन धर्मानुयायी है, पर सारा यूरोप एक 
राष्ट्र नही हैं । मैपाल के निवासी भी हिन्दू हैं, परन्तु नैपाल एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र है। पाकिस्तान के अलावा और भी दूसरे मुस्लिम देश हैं, पर वे 
सव मिलकर एक गटाप्ट्र नही हो सकते । 


राष्ट्रीय एकीकररा 


इन सब उपरोक्त कारणों के कारण भारत मे राष्ट्रीय एकता की 
भावना उस सीमा तक विकसित नही हुई है जिस सीमा तक योरोपीय 
देशो मे यह पाई जाती है । प्राय ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज शासको 
की “विभाजन कर शासन करने की नीति' के कारण भारत मे राष्ट्रीय 
एकता का विकास नहीं हो सका, क्योकि अंग्रेज णासक सदैव ही पृथ- 
क्कररणा के तत्वों को सहारा देते रहे । इन वातो में विश्वास करना हमारी 
देश-भक्ति का प्रमागा हो सकता है, पर इसे इतिहास की हृष्टि से प्रमा- 
रित करना शायद सदेव सम्भव नहीं है। आज स्वतन्त्रता के सोलह वर्षो 
के वाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के प्रोग्राम की आवश्यकता पडी है | चीनी 
हमले ने हमे जरूर एकता के सूत्र में वाँचा, पर उस खतरे के हटने के 
बाद फिर हम पुरानी रफ्तार से चलने लगे हैँ। आज भी दक्षिण मे 
द्रविट मुनेत्र कटघम स्वनन्त्र दक्षिगावृत्त (द्रवद्धिस्तान) के लिये प्रयत्तणील 
। भाषावाद के दंगे, पजावी सूवे का आन्दोलन, साम्प्रदायिक दर्गे 
आदि इस वात फे प्रमाण हैं कि हममे राष्ट्रीयता की भावना की कमी 
| तत्तालीन झासको की नीति चाहे जो रही हो, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद भारतीय शासक्रा की नीति तो बदनती है, परन्तु फिर भी जब ये 
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पृथवकरण की नीतियाँ सिर उठाती हैं तो इसके लिए केवल अग्रेज- 
शासकों को ही दोपी ठहराना उचित नहीं कहा जा सकता । 
राष्ट्रीय एकता मे बाधक तत्व 

राष्टीय एकता मे निम्नलिखित तत्व वाबा डालते है -- 

(() साम्प्रदायिकता--भारत में अनेक धर्मो के लोग रहते है । यदि 
धर्म केवल व्यक्तिगत विषय हो और लोग केवल अपनी मानसिक शान्ति 
के लिए कर्म का पालन करे तो अच्छी ही वात है, परल्तु धर्म यदि 
आपस मे फूट पैदा करे और विभिन्न धर्मों के बनुयायी आपस में एक 
दूसरे से वैर रखे तो यह अनुचित है । आमतौर से इस प्रकार की भिकायतें 
होती ही रहती है कि हिन्दू अधिकारी हिन्दू-वर्मावलम्वियों के साथ पशक्षपात 
करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम अधिकारी अपने धर्मावलिम्बयों के साथ 
पक्षपात करते है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक घर्म-निरपेक्ष 
राज्य घोषित कर दिया गया है । परन्तु संविधान की इस घोषणा का कोई 
खास मतलब नही निकल सकता, जब तक कि लोगो में भी धर्म-निरपेक्षता 
की भावना का प्रचार नहीं होता । कोई भी कानून, सविबान या साधारण 
विधेयक निरर्थक है, यदि लोग उसका सही ढग से पालन न करे । 

(2) जातिवाद--दूसरी कठिनाई जातिवाद की है । जाति भारतीय 
समाज की एक विशेषता है । अन्य देशो मे यह इस रूप में नहीं है । 
आज भी हमारे देश मे मत जाति के आवार पर ही दिये जाते है । सभी 
दलो के प्रचारक, चाहे वे जातिवाद को कितना भी गलत वतलावे, अपने 
दल के उम्मीदवारों के लिए जातिवाद का उपयोग करने से नहीं हिच- 
कते । अभी भी अधिकारियों में यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे 
अपनी जाति वालो को प्राथमिकत्ता देते है । 

(3) प्रान्तीयताबाद--आज भारत में लोग अपने को भारतीय 
नागरिक न समझ कर बगाली, विहारी, गुजराती, मद्रासी, राजस्थानी, 
पंजाबी आदि समभते है । यद्यपि सविधान मे एक नागरिकता की घोपणा 
की गई है, परन्तु फिर भी प्रान्तीयता की भावना ने लोगों पर इस तरह 
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कब्जा जमा रखा है कि वे प्रान्त के सकुचित हितो के लिये राष्ट्रीय 
भावना को पीछे घकेल देते हैं । 


(4) भाषावाद--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भाषपावाद के भ्राघार 
पर हमारे देश का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के बाद देश में 
इस कदर दगे हुए कि उनके कारण हमारा सर शर्म के मारे नीचे भुक 
जाता है। वम्बई मे गुजराती-मराठी दगे हुये, जिसमे सैकडो व्यक्ति 
मारे गये | तेलगू भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये श्री रामालू ने उपवास किया, 
जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और आन्ध्र प्रदेश का निर्माण 
करना पडा । मास्टर तारासिह ने पजावी-भाषी क्षेत्र के लिए आन्दोलन 
किया और उन्होंने भी उपवास किया । राष्ट्र भाषा के प्रश्न को लेकर 
अभी हाल मे मद्रास मे जो उपद्रव हुये है, उनसे यही प्रतीत होता है कि 
राप्ट्रीय एकता की हृष्टि से हम अब भी बहुत पिछडे हुए है। 

(5) नेतिक्ता का श्रभाव--नैतिकता की कमी के कारण भी 
राप्टीय एकता में वाबा आ पडती है, क्योकि नैतिकता की कमी होने 
के कारगा लोग अपने सकुचित स्वार्थों के लिये धर्म, जाति, प्रान्त, भाषा 
आदि का सहारा लेने लगते है । यह नैतिकता के अभाव का ही परिणाम 
है कि व्यक्ति किसी अधिकारी से यह सिफारिश करता है कि वह उसी 
के धर्म का अनुयायी है, उसी के प्रान्त का है, उसी की जाति का है या 
उसी की भाषा वोलता है और इसलिए उसे इस आधार पर कुछ 
सुविधाएँ या प्राथमिकता मिलनी चाहिए । 

राष्टीय एकता लाने के उपाय 

() सुशिक्षा---आज अनपट और पढें-लिखे दोनों ही व्यक्तिवाद, 
प्रान्तीयतावाद के शिकार हो रहे है । अत यह कहा जा सकता है कि 
हमारी शिक्षा राप्टीय एकता लाने के लिए सक्षम नहीं है। टाप्ट्रीय 
एकता जाने के विए शिक्षा-यवस्था को सुधारने का प्रयास करना होगा, 
जिसमे शिक्षित व्यक्ति जो आगे चत कर समाज का नेतृत्व करेंगे अपने 
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को हिन्दू या मुसलमान, राजस्थानी या गुजराती अनुसूचित या सवर्णा 
हिन्दू न समझ कर अपने को भारतीय समझें । 

(2) राष्ट्रीय जनमत फा निर्माण---आज देश में यह भावना ही 
नही है कि सकुचित स्वार्थों की हृष्टि से कार्ये करना राप्ट्रीयता के प्रति 
अपराध है, बल्कि ऐसा करने वाले को लोग आदर की दृष्टि से देखते 
हैं । यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के लोगों को नौकरी मे सुविधा देता 
है तो जाति या जनमत उसका वहिष्कार करने के बदले उसको आदर 
की दृष्टि से देखता है ) उसके विपय में कहा जाता है कि वह बडा 
आदमी है जो विराठरी का रयाल रखता हैं। जब तक हम इस भावना 
से परे नही उठ जाते, तव तक राष्ट्रीय एकता स्वष्न मात्र ही है । 

(3) स्वस्थ राजनैतिक वातावरण का निर्माण---राजनैतिक दलों 
को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे पृथकता के तत्वों 
को कोई सहारा मिले । उन्हे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जाति, 
प्रान्तीयता, धर्म, भापा आदि के आधार पर अपील नहीं करनी चाहिए, 
चाहे उनके दल का उम्मीदवार चुनाव में हार जाय या जीत जाय | 

(4) गरीबी श्र बेकारी की समाप्ति--हमारे देश में गरीबी और 
वेकारी का प्रकोप है। एक गरीब और वेकार आदमी, जिसके लिए यह 
समस्या है कि आज रोटी मिलेगी या नहीं, अथवा वीमार पत्नी और 
बच्चे के लिए दवा कैसे आवेगी, जातिवाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता 
किसी भी तत्व के लाम पर अपना काम बनाने की चेप्टा करेगा और 
यह उसके लिये स्वाभाविक भी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे समय मे 
तैतिकता की दुहाई देकर हाथ पर हाथ रख कर नहीं वैठ सकता । 

श्रम्यासार्थ प्रश्न 


। भारत मे राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर एक छोटा निवन्ध 
लिखिए । 


भाग 2 
हमारे संविधान की सामान्य रूपरेखा 


अध्याय ३ ; 


भारतीय संविधान के मुख्य पक्ष 





() 
सर्विधाननेतन्नी सभा दया संविधान का निर्माण 

गाँधीजी के नेतृत्व मे भारत का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलच सफलता 
के मार्ग पर अग्रसर होता गया और 5 अगस्त, 947 को हमारा देश 
पूर्णत स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण ध्येय यह भी था कि भारतवासियों को अपने ऊपर न केवल शासन 
करने का अधिकार हो अपितु उन्हे उस शासन की रूपरेखा तथा उसकी 
प्रणाली निर्वारित करने का भी अधिकार प्राप्त हो । शासन की रूप- 
रेखा एव प्रणाली देश के सविधान में वण्णित की जाती है। अत देश 
के सविधान का निर्माण स्वय देश के निवासी ही करें, यह हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन का एक विशेष सिद्धान्त था। वास्तव मे स्वतन्त्रता 
मिलने से कुछ पहले ही 9 नवम्बर, 946 ई० को सविधान निर्माण 
करने हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। सविधान 
सभा में उस समय के भारतीय राज्यों (प्रान्तो) की विधान सभाओ ने 
प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था जिन्होंने 26 नवम्बर, 949 ई० को 
भारत के लिए नया सविधान प्रस्तुत किया । 26 जनवरी, 950 ई० 
को भारत इसी सविधान के अन्तर्गत लोकतन्‍त्रात्मक गणराज्य घोषित 
किया गया । इस संविधान का भली प्रकार अध्ययन करना स्वतन्‍्त्र 
भारत के नागरिक की हैसियत से हर विद्यार्थी का कर्तव्य है| ताकि वह 
प्रशासन की उस रूपरेखा एवं प्रणाली से परिचित हो सके जिसके 
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अन्तर्गत उसके देश की सरकार चलाई जाती है। सविधान का अध्ययन 
सुचारु रूप से करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि पहले हम उसके 
मुख्य लक्षणों की ओर ध्यान दें । भारतीय सविघान के मुख्य लक्षणों 
अथवा विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत 
कर सकते है । 


(2) 
सविधान की प्रमुख विशेषताएं 


सविधघान की विशेषताओं का उल्लेख निम्न शीर्षको के अन्तर्गत 
करना अधिक सरल एवं उपादेय रहेगा -- 

() सविधान एक प्रलेख के रूप मे । 

(2) सघीय सविघान । 

(3) लचीले एवं अपरिवर्तनशील सविधानो का समन्वय । 

(4) न्यायालय की स्वतन्त्रता । 

(5) मौलिक अधिकारो का उल्लेख । 

(6) राज्य की नीतियों का निर्देशन । 


] संविधान एक प्रलेख के रूप में 


(श्र) लिखित सविधान-- भारत का सविधान लिखित है। इसका 
निर्माण एक विशेष रूप से सगठित सविवान सभा द्वारा हुआ है । सवि- 
घान निर्माताओं ने विश्व के अन्य सविधानों का गहन अध्ययन करके 
प्रत्येक की अच्छी बातो का भारतीय सविधान में समावेश करने का 
सफल प्रयत्न किया है । स्वभावत ही सविधान का आकार इस कारण 
बडा हो गया है। इसीलिए इसको विश्व के सबसे अधिक विस्तृत 
सविधान की सज्ना दी गई है । 

(ब) राज्य के रूप की व्याय्या--हमारे सविधान मे केवल सरकार 
के गठन और उसके अधिकारों एवं कार्य-क्षेत्रों का वर्णन ही नहीं है 
चवल्कि इसमे इस वात का भी उल्लेख है कि भारत में स्थापित राज्य का 


स्वरूप क्या होगा ? सविद्वात के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रशुत्व 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य होगा । इसका अर्थे यह हुआ कि भारत 
की सरकार भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उसी के द्वारा 
चुनी जायेगी । सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का अर्थ यह है कि सविधान 
के अनुसार भारत अपनी नीति निर्धारित करने मे किसी वाहरी शक्ति 
की राय से वाव्य नही होगा । अपनी नीतियो के लिए वह स्वय जिम्मे- 
दार होगा । गणराज्य का अर्य यह है कि भारत का अध्यक्ष अथवा 
राष्ट्पति वशगत न होकर चुना हुआ होगा। लोकततन्त्रात्मक राज्य से 
यह मतलब निकलता है कि भारतीय जनता स्वय अपनी शासक है। 
भारतीय सरकार का निर्माण स्वय जनता करती है जिसके लिए उसे 
मत देने का अधिकार मिला हुआ है। प्रत्येक पाँच वर्ष बाद भारत मे 
चुनाव करके जनता के प्रतिनिधि चुने जाते है । बहुमत पाने वाले राज- 
नैतिक दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त किया जाता 
है जो कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों मे से अपने मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण करता हैं । स्वय राष्ट्रपति जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है, चुना जाता है । उसके हुनाव की प्रणाली का अध्ययन अन्य अध्याय 
में किया जायेगा । कहते का तात्यय यह है कि समिधान की यह एक 
विशेषता अथवा मुम्प लक्षण है कि इसमे भारत में स्थापित राज्य के 
स्वरूय का वर्गान किया गया है। इस स्वरूप का सविधान में उल्लेख 
किया जाना एक विशेष महत्व रखता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
में इस बात पर बल दिया गया था कि भारतवासियों को अपने ऊपर 
शासन करने का अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था जिसमे जनता 
जनादंन के हाथो मे अथवा उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथो में 
सत्ता हो, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था कहलाती है, और वह राज्य जहाँ का 
उच्चतम अधिकारी वशगत अथवा स्वय-निरमित अधिनायक न होकर 
निर्वाचित किया गया हो गगातन्त्र कहलाता है। भारतीय सविधान में 
यह दोनो मुच्य लक्षण विद्यमान है । 
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2 संघीय सविधान 

भारतीय सविघान के अन्तर्गत एक सघ की स्थापना की गई है। 
भारत 6 राज्यो का एक सघ है । सविधान मे केन्द्र और राज्यो के 
कार्य-क्षेत्रो और उनके अधिकारों की सीमाओ का विस्तृत वर्णान किया 
गया है | सविधान मे उन विपयो का उल्लेख किया गया है जो केन्द्रीय 
सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आते है । राज्यों की सरकारो के अन्त- 
गत आने वाले विषयो का उल्लेख एक अलग सूची मे किया गया है। 
एक तीसरी सूची मे उन विषयो का उल्लेख है जिन पर केन्द्र और राज्य 
दोनो की सरकारे कानून वना सकती है। इस प्रकार सविधान मे केन्द्र 
और राज्य की सरकारो के कानून बनाने के क्षेत्रों का वशंन किया गया 
है । यद्यपि सविधान के अनुसार राज्यो को उन विपयो पर कानून बनाने 
'का अधिकार है जो राज्य की सूची मे दिए गये है फिर भी तुलनात्मक 
दृष्टि से केन्द्र की सरकार को अधिक महत्त्वपूर्ण विपययो पर कानून बनाने 
का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य की सरकारों से अधिक 
शक्ति है और इसीलिए कुछ आलोचको के अनुसार भारत में सघीय 
प्रणाली वास्तव में सघीय प्रणाली नही है । राज्यो को सघ से सम्वन्ध- 
विच्छेद करने का अधिकार नही है । 


3 लचीलेपन एवं अपरिवर्तनशीलता मे समन्वय 

भारतीय सविधान की एक मुस्य विशेषता यह है लिखित होते 

हुए भी इसमें परिवर्तन आसानी से किये जा सकते हैं। लिखित और 

विस्तृत होने के फलस्वरूप इसमे उतना लचीलापन नहीं है जितना कि 

ग्रेट ब्रिटेन के सविधान में पाया जाता हैं । फिर भी हमारा संविधान 

इतना अपरिव्तनणील भी नही है कि समय आने पर इसमे सशोघन 

करना मुश्किल हो जाये | हमारे सविधान मे लचीले एवं अपरिवत्ततशील 
सविधानो वी विशेषताओं का सुन्दर सम्मिश्रण है । 
4 न्यायालय को स्वतन्त्रता 

लोकतन्‍्त्रात्मक गणराज्य की विशेषता यह भी है कि उसमे 
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न्यायालय , स्वतन्त्रतापूर्वक काम करें। विशेषकर सघीय सविधानों मे 
न्यायालय का कार्य और वढ जाता है। केन्द्र और राज्यो के कार्ये-क्षेत्रो 
का एक दूसरे द्वारा उललघन यदि हो जाय तो भगडे का निवटारा 
सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सघीय सविधानों मे सविधान ही 
सर्वोच्च माना जाता है और सविधान की प्रतिष्ठा कायम रखने तथा 
सरकार द्वारा उसके उल्लघन के प्रति सजग रहते हुए सविधान की रक्षा 
करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसीलिए सघीय प्रणाली में न्‍्यायालय 
की स्वतन्त्रता पर इतना बल दिया जाता है। भारतीय सविधान में 
भारतीयों को इसीलिए ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है । 
5. सौलिक अधिकारों का उल्लेख 
न्‍्यायालयो की सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता का महत्त्व भारतीय 
संविधान में इसलिए और भी बढ गया है क्योकि इसमे नागरिको को 
मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है, जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी 
न्यायालयों पर है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख स्वय ही भारतीय 
सविधान की विशेपता है। यह अधिकार भारत के नागरिक को 
क्या प्रदान करते है, यह हम आगे चलकर देखेंगे । यहाँ यह लिखना ही 
पर्याप्त होगा कि भारतीय सविघान मे मौलिक अधिकारों का उल्लेख 
उसका एक मुख्य लक्षण है । 
,९" राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 
भारतीय सविधान में केवल नागरिकों के मौलिको अधिकारों का ही 
वर्णान नही है वत्कि इसमे राज्य के लिए कुछ नीति सम्बन्धी निर्देशन 
भी दिये गये हैं। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि हमारे संविधान मे 
नागरिकों के अधिकार के साथ-साथ राज्य के कर्त॑व्यो का भी उल्लेख 
किया गया है । यह नीति-निर्देशक तत्त्व क्या है, इसका वर्रान आगे किया 
जायेगा । नीति-निर्देशक तत्त्वो के अन्तर्गत सविधान ने राज्य और राज्य 
की सरकार के सम्मुख कुछ ध्येय रखे है जिनको प्राप्त करना राज्य का 
उद्देश्य होना चाहिए । मुस्यतः सविवान ने राज्य का यह कतंव्य चताया 
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है कि वह जनता की भलाई के लिए एक लोक हितकारी राज्य की 
स्थापना करे। 
7 धर्म निरपेक्ष राज्य 
हमारे सविधान की एक विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत एक ऐसे 
राज्य की स्थापना की गई है, जो किसी घर्मं विशेष पर आधारित नही 
है । इसमे सभी धर्मों को समान स्थान और आदर प्रदान किया गया 
है । धर्म को राजनीति से अलग रखकर सविधान ने एक ऐसे राज्य की 
स्थापना का उल्लेख किया है जो धर्म निरपेक्ष हो । 


(3) 
मूल प्रधिकार 


सविधान की विशेपताओ का उल्लेख करने के पश्चात्‌ उन मौलिक 
अधिकारों का विस्तृत वर्णान करना अत्यन्त आवश्यक है जिनकी प्राप्ति 
के लिए स्वतत्रता आवश्यक होती है और जो हमारे सविधघान के अन्तंगत 
हमे मिले है । अधिकारो के प्रति पूर्ण सचेत रहना इसलिए और भी 
आवश्यक है कि इनकी जानकारी हमे उस सविवान की रक्षा 
करने के हमारे कर्तेव्य के प्रति हमे जागरूक करती है, जिसके अन्तर्गत 
हमे यह अधिकार मिले है । अधिकार की रक्षा सविधान की रक्षा में 
ही निहित है । तो वे अधिकार क्‍या हैं ? 


] समता का अधिकार 


संविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक समान है । न कोई 
वडा है और न कोई छोटा । कानून की हृष्टि मे सव वरावर है | सवको 
वरावर अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है । जाति भेद, लिग भेद, 
घर्मं भेद अथवा अन्य किसी अन्तर के फलस्वरूप भारतवासियों के बीच 
भेदभाव का वर्ताव नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का उल्लघन 
चाहे वह राज्य की ओर से हो अथवा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की 
जोर से, सविधान के अनुसार ऐसा गैर-कानूनी होगा । 
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2. स्वतन्त्रता का अधिकार 

स्वतन्त्रता का अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विदेशी शासन से 
स्वृतन्त्र हो जाना ही काफी नही है । इस स्वतन्त्रता को कायम रखने के 
लिए नागरिक को अन्य स्वतन्त्रताओं की आवश्यकता होती है जिसे 
प्राप्त करना एक स्वृतन्त्र नागरिक का अधिकार है । सविधान के अन्तर्गत 
भारतीय नागरिक को विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, भापणा की 
स्वतन्त्रता, सगठन करने की स्वतन्बता, शाल्तिपूर्गो ढछण से सभा करने 
की स्वतन्त्रता, सम्प्र्ण देश में बिना रोक-टोक आलने-जाने की स्वतन्त्रता 
आदि कई स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई है । 

3 शोपण के विरुद्ध अधिकार 

सविवान के अन्तर्गत व्यक्ति हारा व्यक्ति के शोपण को अवैध 
ठहराया गया है। नागरिक को अधिकार है कि वह णोपरणा का विरोध 
करे और विना उचित पारिश्रमिक के काम करने से इनकार कर दे । 

4 धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार 

सविधान के अन्तर्गत धर्म निरपेश्ष राज्य की स्थापना की गई है। 
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन करें और 
उसका प्रचार करे। प्रत्येक घर्मं के अनुयायियों को यह अधिकार प्राप्त 
है । राज्य किसी धर्म विशेष का सरलेण नहीं करेया । 

5 सस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 

भारत में विभिन्न भापा-भापी लोग बसते है। यहाँ केवल भाषाएँ 
हो अलग-अलग नही हैं वत्कि भारत के निवासी विभिन्न सस्क्ृतियों के 
अनुयायी हैं। स्रविधात ने सबको यह अधिकार दिया है कि वे अपनी 
भाषा, सम्कृति एवं लिपि का सरक्षण करें और उसे बढावा दे । 

6 सम्पत्ति का अधिकार 
प्रत्येक भारतवासी को सम्पत्ति रखने का अधिकार है। राज्य बिना 
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उचित मुआवजे के किसी व्यक्ति अथवा सस्था की सम्पत्ति पर अधिकार 
नही कर सकता । 

7 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वैधानिक 

उपचारो के प्रयोग का अधिकार 

यदि मौलिक अधिकारो पर राज्य अथवा राज्य का कोई कर्मचारी 
अथवा अन्य कोई व्यक्ति या सस्था कुठाराघात करता है, तो वह व्यक्ति 
अथवा सस्था जिसके अधिकार छिन रहे हो, संविधान द्वारा दिये गये 
उपचारो का प्रयोग कर सकते है। यह उपचार 5 प्रकार के होते है जो 
कि विभिन्न परिस्थितियों मे इस्तैमाल किये जा भमकते हे । उदाहरण के 
लिए, यदि कोई व्यक्ति नजरबन्द कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति 
न्यायालय मे बन्दी प्रत्यक्षीकरण के उपचार की माँग कर सकता है | 
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रहा हो तो 
न्यायालय द्वारा सवैधानिक उपचारो के अन्तर्गत ऐसा करने से रोका 
जा सकता है । 

मौलिक अधिकारों का उपरोक्त वर्णन यह स्पष्ट करता है कि 
सविधान ने हमे व्यापक अधिकार प्रदान किये है। इन अधिकारो के 
सदुपयोग मे ही इनकी उपयोगिता और सफलता निहित है । 

(4) 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व 

मौलिक अधिकारों के पश्चात्‌ राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का 
उल्लेख किया जाये । जैसा क़ि बताया जा चुका है, संविधान में इन 
तत्त्वो का वर्णन है। सविधान के प्राक्कथन में कुछ उद्देश्यों का जिक्र 
किया गया है जिनके अनुसार नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक जीवन मे न्याय प्राप्त करने के लक्ष्य को अपनाया गया है । 
वह लध्ष्य तभी प्राप्त किये जा सकते है जवकि राज्य एक निर्वारित नीति 
पर चले । इस नीति का वणन राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों मे किया 
गया है | इन तत्त्वों के अन्नगंत राज्य का समस्त कार्य-क्षेत्र आ जाता 


मी 


हैं। सविघान ने राज्य के सम्मुख कुछ उदं श्य, कुछ लक्ष्य रख दिये हैं 
जिनको प्राप्त करना राज्य का कतंव्य है। सविधान ने राज्य के लिए 
इन उठे श्यों की प्राप्ति अनिवार्य नहीं ठहराई है, परन्तु ऐसी आशा की 
जाती है कि राज्य इन उद्द श्यो के महत्व को समझकर इनको कार्यान्वित 
करने की भरसक कोशिश करेगा। उदेँश्यों की पूति राज्य तभी कर 
सकता है जब देश की जनता इनके प्रति सजग हो । अत इन तत्वों के 
विपय में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । यह तत्व निम्न- 
लिखित है -- 
। आशिक न्याय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व 

सविधान ने राज्य के सम्मुख यह उद् ग्य रखा है कि वह ऐसे कानून 
चनाये एवं कार्य करे जिसके फलस्वरूप धनवान और निर्घन के वीच का 
अन्तर कम हो और आथिक दृष्टिकोणा से कोई भी अन्याय का भागी न 
बने । स्त्री और पुरुष को समान काम के लिये समान चेतन मिले, और 
उत्पादन के साधनों का ऐसा बन्दोवस्त हो जिससे उनका प्रयोग जन- 
हित भे हो सके और उनके द्वारा अजित घन किसी एक की तिजोरी न 
भरकर समस्त जनता के लिये कल्याणकारी हो सके | राज्य को ऐसी 
व्यवरूग करनी चाहिये जिससे सवकों आराम मिल सके और जिसके 
फलस्वस्प प्रत्येक व्यक्ति शिप्ट जीवन व्यतीत कर सके । 

2 सामाजिक हित सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व 

समाज के कल्याण के लिये सविवान ने राज्य के सम्मुख महत्वपूर्ण 
काये प्रस्तुत किये हैं। राज्य को मादक वस्नुओ एर प्रतिवन्‍्ध लगाना 
चाहिये ताकि समाज मे प्रचलित दोपो का निराकरण हो सके । बुढापे 
में पेंशन की व्यवस्था, पशुपालन में उन्नति के साथनों की उपलब्धि 
आदि कई उठे श्य राज्य के सम्मुख रखे गये है । 

3 न्याय, शिक्षा और जनतन्त्र सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व 

भारत में उचित और आसान न्याय व्यवस्था स्थापित करना, शिक्षा 

के प्रसार के लिये उचित कदम उठाना और जनतसन्त्र के विकास के लिये 
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पचायत राज को प्रोत्साहन देना भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो के 
अन्तर्गत आता है। राज्य को यह आदेश दिया गया है कि संविधान के 
लागू होने के दस वर्ष के अन्दर-अन्दर 4 वर्ष की आयु तक के वच्चो 
को नि शुल्क शिक्षा प्रदान की जाये । 

4. प्राचीन इमारतो की रक्षा सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व 


सविधान ने राज्य के सम्मुख प्राचीन इमारतों की रक्षा करने का 
उद्देश्य रखा है। इसके अनुसार कलात्मक प्राचीन इमारतों की कुरूपता 
और नप्ट होने से वचाने के लिये राज्य सक्रिय कदम उठायेगा। 


5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व 


सविधान ने केवल आन्तरिक विपयो से सम्बन्धित नीति-निर्देशक 
तत्वों का उल्लेख ही नहीं किया है अपितु उसके अनुसार भारत की 
सरकार को विदेश-नीति मे भी कुछ उद्दं श्यो की पूर्ति के लिये कदम उठाने 
होगे | भारत का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी विदेशी नीति अपनाये जिससे 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का विकास हो तथा राप्ट्रो के वीच 
न्‍्यायपूर्ण और आदरणीय सम्बन्ध स्थापित हो । राष्ट्रों के बीच भंगड़े 
शातिपूर्ण वात-चीत द्वारा सुलभागे जायें । 

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता 
है कि हमारा सविधान केवल राज्य की रूपरेखा और सरकार के ढांचे 
के वशन तक ही सीमित नहीं है वल्कि वह राज्य का उसके कार्यों में 
पथ-प्रदर्शन भी करता है । ऐसा विस्तृत तथा सम्पूर्णा सविधान अन्य देशो 
में नही मिलता। यह भारत के सविधान की मुस्य विशेषता है । 


प्रभ्यासारथे प्रश्न 


। सविधान का निर्माण क्सि प्रकार हुआ ? सक्षेप में लिखिये। 
2 सबवियान की मुख्य विशेषताओं का वर्गान करिए । 


( 4४ ) 
मूल अविकार किसे कहते है ? वे कितने प्रकार के होते है ? सक्षेप 
से वर्णान करिए । 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के बारे मे आप क्या जानते है ? 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व कितने प्रकार के होते हैं ” लिखिये। 


अध्याय 4 


केन्द्रीय सरकार 





जैसा पिछले अध्याय मे बताया जा चुका है कि भारत में सघीय 
प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश मे ससदीय 
सरकार की स्थापना की गई है। ससदीय सरकार का अर्थ है कि यहाँ 
वास्तविक सत्ता ससद के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ मे होती है। 
राप्ट्रति अथवा राज्य का अध्यक्ष केवल वैधानिक कार्यपालिका होता 
है। इस अध्याय में हम वतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का सगठन किस 
प्रकार होता है और उसके क्‍या अधिकार हैं ? 

(7) 
राष्ट्रपति (वेघानिक कार्यपालिका) 

भारत का राष्टपति राज्य का प्रधान होता है जिसके नाम से 
केन्द्रीय सरकार के सारे काम किये जाते हैं। राष्ट्पति के पद के लिये 
वही व्यक्ति चुनाव लड सकता है जिसमे निम्नलिखित योग्यताएँ हो --- 

(!) वह भारत का नागरिक हो । 

(2) उसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे ऊपर हो। 

(3) वह उन सभी योग्यताओ से परिपूरु& हो जो कि ससद का 
सदस्य वसने के लिए आवश्यक है । 

(4) वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो । 

अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया 
जाता है? राप्टपति को चुनाव मे जनता स्वय मतदान नही करती 
है वल्कि उसके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि इस कार्य को सम्पन्न करते हैं # 
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राष्ट्रपति के छनाव के लिए निर्वाचन मण्डल होता है जिसमे केन्द्रीय 
ससद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधान 
सभाओ के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से 
मतदान करके राष्ट्रपति का चुनाव करते है । इस चुनाव में जानुपातिक 
प्रतिनिधित्व एव एकल-सक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। इस 
वात का ध्यान रखा गया हैं कि ससद के सदस्य और विवान सभा के 
सदस्य के मतो की सख्या मे सतुलन स्थापित हो। इसके लिए एक 
विशेष प्रकार की मतदान सख्या स्थापित करने की प्रणाली को अपनाया 
गया है । राज्य की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य का मत राष्ट्रपति के 
चुनाव मे कितने मतो के वरावर होगा, यह पता चलाने के लिए राज्य 
की जनसस्या को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो की सस्या से भाग 
दिया जाता है और इस प्रकार जो भजनफ्ल आता है उसे 000 से 
पुन॒ विभाजित करते हैं । इस तरह जो भजनफल निकलता है वह उस 
राज्य की विधान सभा के सदस्यों के मत की सख्या के वरावर समझा 
जाता है, अथवा प्रत्येक सदस्य का एक मत उस सस्या के वराबर होता 
है । इस तरह प्रत्येक राज्य मे विवान सभा के सदस्यो के मतो का हिसाव 
लगाया जाता है । 

ससद के सदस्यों के मतों की सख्या निकालने के लिए पहले तो 
समस्त राज्य की विधान सभाओ के सारे निर्वाचित सदस्यों की कुल मत- 
सम्या उपरोक्त विधि से निर्वारित कर ली जाती है। इस प्रकार जो 
सख्या प्राप्त होती है उसमे ससद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों 
की कुल सख्या से भाग दे दिया जाता है और इसके फलस्वरूप जो 
भजनफल निकलता है वहीं ससद के प्रत्येक सदस्य की मतन-सख्या के 
वरावनर होता है । 


राष्ट्रपति का कार्य-काल 
राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता हे । प्रथा यह है कि एक व्यक्ति 
दो वार मे अधिक राष्ट्रपति न जुना जाये। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर 
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राजेन्द्र प्रसाद दो वार राष्ट्रपति तने गये थे। सविधान में ऐसा कोई 
प्रतिबन्ध नही है जिसके अनुसार राष्ट्रपति दो बार से अधिक बुनाव न 
लड सके । राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी अवधि समाप्त हाने से पूर्व ही 
पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह महाभियोग के द्वारा अपने पद से 
हटाया भी जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव रखने का अधिकार 
ससद के दोनो सदनो को प्राप्त है । प्रस्ताव रखन से एव दो शर्ते अवश्य 
पूरी होनी चाहिए । प्रथम तो यह कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की 
सूचना सदन को 4 दिल पूर्व मिलनी चाहिए और उस प्रस्ताव पर 
लोक सभा अथवा राज्य सभा (जिसमे भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने 
वाला हो) की कुल सदस्य सख्या के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर 
होने चाहिए। यह प्रस्ताव बहस के पश्चात्‌ कम से कम कुल सदस्य 
सख्या के दो-तिहाई मतों से स्तरीक्त होता आवश्यक हैं। इस प्रस्ताव 
को फिर दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है। वहाँ भी उसे 
स्वीकृति के लिए £ मत प्राप्त होना आवश्यक हू । 

राष्ट्रपति को ।0,000 रु० मासिक वेतन मिलता है जिस पर 
कोई आय कर नही लगता । इसके अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त मकान 
तथा अन्य भत्ते आदि मिलते है । 


राष्ट्रपति के अधिकार तथा कतंव्य 

सविघान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक णक्तियाँ मिली हुई है। 
राष्ट्रपति इन शक्तियो का उपयोग मन्त्रियों की सलाह से करता है। हम 
राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्तेख निम्नलिखित शीर्पकी के अन्तर्गत कर 
सकते है --- 

राष्ट्रपति के अधिकारों को हम मोदे रूप से दो भागों में बाँट 
सकते है | 

(4) सावारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति के जधिकार, और 

(2) असावारण परिस्थिति में राप्ट्रपि के अधिकार । 
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() साधारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति फे श्रधिकार 


साधारण परिस्थिति में राप्ट्ूपति के अनेक अधिकार होते है | 
उनमे मुस्य रूप से राष्ट्रपति के अधिकार निम्न प्रकार से द्शाये जा 
सकते है -- 

(श्र) कायपालिका सम्बन्धो श्रधिकार--सम्पुर्णो कार्यपालिका की 
शक्ति राप्ट्रपति मे निहित मानी गई है। राष्ट्रपति का सम्पूर्ण राज्यो के 
राज्यपालो को, उच्चतम न्यायालय के न्यायात्रीशों को तथा राज्यों के 
उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीणों को और आडीटर जनरल आदि की 
नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति पहले ससद के बहुमत दल 
वाले नेता को प्रवान मन्‍्त्री चुनता है। फिर प्रधान मन्‍्त्री की सलाह 
से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह सम्पूर्ण देश की सेना का 
प्रधाव है। यदि ससद की स्वीकृति हो जाय तो राष्ट्रपति को यह 
अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा कर दे या सन्धि कर ले। राष्ट्रपति 
सेना के कार्यो को अच्छी प्रकार चलाने के लिये नियम बनाता है । अर्थ 
समिति की नियुक्ति भी वही करता है । 

(व) विधि निर्माण सम्बन्धी श्रधिकार--राप्ट्रपति को कानून 
बनाने में बहुत से अधिकार प्राप्त है। वह ससद की बैठकों को बुलाता 
है तथा उन्हे स्थगित भी करता है। वह लोक सभा को भग भी कर 
सकता हूं। वह ससद की चैठकों में भाषण देने तथा अपना सन्देश भेजने 
का भी अधिकारी है। कोई भी विल तव तक कानून का रूप घारण 

नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । 
वह स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा परिवर्तित करने का भी 
अधिकारी है। वह जर्थ विधेयक को अस्वीकार नही कर सकता है। 
इसके साथ ही यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर देता है 
परन्तु ससद उसे पुन पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती हं॑ तो 
राष्ट्रति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता | यदि मसद के अधिवेशन 
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होने के समय आवश्यकता हो जाय तो राष्ट्रपति को यह अध्कार है 
कि वह अभ्यादेश जारी कर दे । ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता 
है उन्हे ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इन अव्यादेशों की 
अवधि 6 सप्ताह तक होती है। परन्तु इसके बीच मे भी ससद को 
यह अधिकार है कि वह इन अध्यादेशो को रद्द कर दे । 

(स) वित्त सम्बन्धी श्रधिकार--राष्ट्रपति वर्ष के आरम्भ मे आने 
वाले वर्ष के लिये अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करवाता है। 
जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नही हो जाती तब तक कोई भी वित्त- 
विधेयक ससद के सम्मुख प्रस्तुत नही किया जा सकता । 

(द) न्याय सम्बन्धी अधिकार--राष्ट्ूपति को न्याय के सम्बन्ध मे 
विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये है। वह किसी भी व्यक्ति 
को क्षमा कर सकता है या उसके दड मे कमी कर सकता है । यदि दड 
ऐसे अपराध के लिये दिया गया हो जो सघ की कार्यंपालिका शक्ति के 
अधीन आता हो । उसे फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार 
प्राप्त है । 

(2) श्रसाधारण परिस्थितियो मे राष्ट्रपति के श्रधिकार 


सकटकालीन परिस्थिति मे राष्ट्रपत्ति जिन अधिकारों का उपयोग 
करता है वे असाधारण स्थिति के अधिकार कहलाते है। अचानक ही 
किसी भी आपतकालीन परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर उस स्थिति 
की देख-रेस करने के लिये नियम बनाने के पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को 
प्रदान किये गये है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी ऐसी परि- 
स्थितियाँ है जिन्हे हम सकटकालीन परिःस्थतियाँ कह सकते है। सकट- 
कालीन परिस्थितियाँ मुस्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई है जो 
निम्नलिखित है --- कि 

(अर) युद्ध, श्राज़्मण श्रथवा श्रान्तरिक श्रज्ञान्ति से उत्पन्न सकट- 
फालीन परिष्थिदि--सकटकालीन परिस्थिति आन्तरिक अव्यवस्था, 
अणातिति और युद्र या युद्ध की सभावना से भी उत्पन्न हो सकती है । 
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ऐसी स्थिति मे हमारा सघात्मक सविधान एकात्मक सविधान के रूप में 
बदल जायगा । राष्ट्पति राज्यो को यह आदेश दे सकता है कि वे 
किस प्रकार से अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करें। ससद को 
यह अधिकार है कि ऐसे समय में वह राज्य की सूची में दिये गये किसी 
भी विपय पर कानून बनाये | ऐसी स्थिति में नागरिको के स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी मूलाधिकार स्थगित माने जाते है और किसी भी नागरिक को 
उन अधिकारों के सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय मे अपील करने का 
अधिकार नही रहता | वह केन्द्र और राज्य के वीच की आय के वितरण 
में परिवर्तत करने का भी अधिकारी है । 

(व) राज्यो मे वंधानिक य़कट से उत्पन्न सक्ठकालीन परिरिथति-- 
यदि राप्ट्पति को राज्यपाल की सूचना पर या और तरह से यह यकीन 
हो जाय कि किसी राज्य मे सकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है और वहाँ 
का शासन सुचारु रूप से चलाना असम्भव है तो वह उस राज्य के 
सम्बन्ध में सकटकालीन परिस्थिति की घोपणा कर सकता है। ऐसी 
स्थिति में उस राज्य का शासन-प्रवन्ध राष्ट्पति अपने हाथ मे ले सकता 
है। राषप्ट्रति इस बात की भी घोपणा कर सकता है कि विघान- 
मण्डल की शक्तियों का भोग या तो ससद करेगी या ससद के अघीन 
रहकर किया जायेगा । परन्तु वह उच्च न्यायालय को अपने अघीन लेने 
बंग अधिकारी नही है । 

(स) श्राथिक सकटकालीन अवस्था-- आर्थिक कटिनाइयों के कारण 
भी सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की जा सकती है । ऐसी स्थिति 
में भी राष्ट्पति राज्यों को उनकी कार्यपालिका-शक्ति के उपभोग के 
सम्बन्ध में आदेश दे सकता है। साथ ही ऐसी परिस्थिति मे राज्य और 
सघ के कर्मचारियों के वेतन मे भी कमी की जा सकती है। 

उपयुक्त तीनो प्रकार की परिस्थितियों की घोषणा लगभग 2 माह 
तक लागू रहती हैँ, परन्तु यदि आवश्यक हो तो इस समय ससद की 
स्वीकृति से इसका समय और अधिक वढाया जा सकता है। 
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इन समस्त अधिकारों को जान लेने के वाद यह जानना भी जरूरी 
है कि सकटकालीन स्थिति मे राष्ट्रपति जो भी राज्य सम्बन्धी और 
शासन सम्बन्धी कायये करेगा उसके लिये वह न्यायालय के सामने किसी 
भी तरह का उत्तरदायी नही होगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपत्ति 
का स्थान पद, शक्ति और सम्मान तीनो से ही विभूषित है । 

उपरराष्ट्रपति 

राष्ट्पति का निर्वाचन, अधिकार और कर्त्तव्य जान लेने के बाद यह 
जान लेना जरूरी है कि राष्ट्पति की गैरहाजिरी में उपफरराष्ट्पति 
राष्ट्रपति के समस्त कार्यो का उपयोग करेगा । उप-राष्ट्रपति ससद के 
दोनो सदनो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल-सक्रमणीय मत के 
गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जायगा। उपन-राष्ट्पति राज्य 
परिपद्‌ का सभापति होता है। यह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा । 
राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्याग्रपत्र देने पर या पदच्युत किये 
जाने पर उपराष्ट्पति उसके सब कार्यो की देखभाल करेगा। राष्ट्रपति 
को सम्बोधित कर के उप-राष्ट्पति अपने त्यागपत्र को लिख सकता 
है। राज्य परियपद्‌ के अविश्वास का श्रस्ताव पास करने पर उसे अपना 
पद छोडना पडेगा । परन्तु राज्य परिपद्‌ ऐसा लोक सभा की स्वीकृति 
पर ही कर सकती है । पद छोडने के 6 माह तक दूसरे उप-राष्ट्पति 
का निर्वाचन जरूरी है। 

(2) 
प्रधान मनन्‍त्रो तथा मन्त्रिमण्डल 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत में ससदीय प्रगण्शाली 
को अपनाया गया है। ससदीय प्रणाली की विशेषता यह है कि उसमे 
मग्त्रिमण्दल ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक 
कायपालिका है। स्वतन्त्र भारत के नागरिक की हँसियत से हमे यह 
जानना अत्यन्त आवश्यक है कि इस मन्च्रिमण्डल का सगठन किस प्रकार 
होता है और इसके क्या-क्या अधिकार एव कर्तव्य है । 
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संगठन 

आम चुनावो के पश्चात्‌ ससद के निम्न सदन लोक-सभा में जिस दल 
शे बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्पति प्रधानमन्त्री नियुक्त 
करता है और फिर उसकी राय से मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति की जाती है। सविवान मे इस वात का उल्लेख नहीं किया 
गया है कि मन्त्रिमण्डल में कितने मन्त्री होगे। मन्त्रियों की सस्या 
प्रधान मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। यद्यपि राग्ट्पति ही अन्य मन्त्रियो 
की नियुक्ति करता है तथापि उसे प्रधान मन्‍्त्री द्वारा बताये गये व्यक्ति को 
ही मम्त्री-यद की शपथ दिलानी पड़ती है मन्त्रियो की नियुक्ति मे इस 
प्रकार गाप्ट्रपति स्वतन्त्र नहीं । उसे प्रधान मन्त्री भी वहुमत प्राप्त दल के 
नेता को ही बनाना पडता है । इस प्रकार कौन प्रधान मन्‍्त्री होगा अथवा 
किस दल की सरकार सत्ताहुठ होगी इसका निश्चय मतदान द्वारा 
होता है, अथवा नागरिक स्वय तय कर देते है । राष्टपति केवल जनता 
के निश्चय को वैधानिक रूप देकर कार्यान्वित कर देता है । 


मन्‍्त्री बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति ससद के दोनों 
सदनों में से किसी एक का सदस्य अवश्य हो । यदि कोई मन्‍्त्री पद ग्रहण हण 
करते समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद सँभालने के पश्चात्‌ छ 
माह के अच्दर-अन्दर लोक सभा अथवा राज्य सभा का सदस्य होना 
चाहिये। और यदि वह इसमे असमर्थ रहता है तो उसे मम्त्रि-पद से 
त्यागपत्र देना होगा। मन्त्रिमण्दल के कुछ मन्त्री केविनेट (मन्त्रि-परिषद) 
के सदस्य होते है। मन्त्रि-परिपद वास्तव में मन्त्रिमण्डल की नीति 
निर्माग्ग करने की सस्था होती है | प्रत्येक मन्त्री के अन्तर्गत एक अथवा 
एक से अधिक विभाग होते है । मन्‍्त्री को उसके विभाग के नाम से ही 


जाना जाता है ज॑से शिक्षा विभाग का मन्त्री शिक्षा मन्त्री कहलाना है | 
सामहिक उत्तरदायित्व 
प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रुप से प्रधान मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता 


कु 


। यश्षपि सर्वेबानिक जप से प्रत्येक मन्‍्त्री के अथने-अपने क्षत्र मे समान 
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अधिकार है। मन्त्रियों का राष्ट्रपति से सम्बन्ध प्रधान मस्‍्त्री द्वारा हो 
होता है । प्रधान मन्‍्त्री ही राष्ट्पति का मुख्य परामशंदाता है। सरकार 
की मुख्य नीतियो का निर्देशन प्रधान मन्त्री ही करता है । मन्त्रिमण्डल 
का उत्तरदायित्व सामूहिक है । सम्पूर्णा मन्त्रिमण्डल सयुक्त रूप से सरकार 
की नीतियो के लिये जिम्मेदार है | “सव प्रत्येक के लिये और प्रत्येक सब 
के लिए” की नीति का पालन करते हुए मन्त्रिमण्डल सम्पूर्ण लोक 
समा के प्रति उत्तरदायी है। लोक सभा किस प्रकार इस उत्तरदायित्व 
का पालन मन्त्रिमण्डल से कराती है, उसका वर्णन ससद की व्यास्या 
के अन्तर्गत किया जायेगा | यहाँ यह कहना ही पर्याप्त होगा कि मस्त्रि- 
मण्डल का अस्तित्व लोक सभा के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर है । 


कार्य-काल, वेतन आदि 


मन्त्रिमण्डल का कार्य-काल जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है लोक 
सभा के विश्वास पर निर्भर है, फिर भी यह कहना उचित होगा कि 
मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत दल ६रा वनाया जाता ह और 
जब तक यह वहुमत कायम है मन्त्रिमण्डल पर आँच नही आ सकती । 
इसलिये मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल अनिश्चित होते हुए भी स्थाई 
है। इसका मतलव यह हुआ कि चुनाव मे प्राप्त वहुमत के बल पर 
मन्त्रिमण्डल का स्थायित्व निर्भर है। अन्यथा कार्य-काल वही होता 
है जो कि लोक सभा का, यानी 5 वर्ष । मन्त्रियों के वेतन ससद 
निर्वारित करती है । 

बैठके 

मन्त्रिमण्ल की वैठके प्रधान मन्‍्त्री वुलाता है और उनमे अध्यक्षता 
करता है। इन बैठकों मे सरकार की नीतियाँ निर्धारित की जाती है । 
मन्त्रिमण्डल की बैठकों की सभी बाते गुप्त रखी जाती है । इन बैठकों 
में विचार-विमर्श के पश्चात्‌ निर्वारित नीतियो से सम्बन्धित विधेयक 
सरकार ससद के समक्ष पेण करती है | विचार-विमर्श के समय प्रत्येक 
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मन्‍्त्री को अधिकार है कि वह उन नीतियो को माने अथवा न माने । 
परन्तु मन्त्रिमण्डल मे तथ की गई नीतियों को तमाम मन्तरियों को 
मानना आवश्यक होता है । 


अधिकार और ककत्तंव्य 

मन्त्रिमण्डल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे । 
सविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति का पराभश्शदात्ता है। 
परन्तु वास्तव मे वह उन सभी अधिकारों का प्रयोग करता है जो 
राष्ट्रपति मे निहित है । राष्ट्रपति के अधिकारों का वास्तविक भोगी 
मन्त्रिमण्डल है | इसका यह अर्थ हुआ कि व्यावहारिक रूप में मन्त्रि- 
मण्डल बह सारे कार्य करता है जो राष्ट्रपति के हैं, यद्यपि सारे काम 
उसी के नाम से किये जाते हैं। सविवान के अनुसार मन्त्रिमण्डल केवल 
राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उसमे इस वात का जिक्र नहीं है कि 
राष्ट्रपति इस परामशे को मानने के लिए बाध्य है । परन्तु परम्परा के 
अनुसार राष्ट्रपति मन्धत्रिमण्डल की सलाह मानने से इन्कार नहीं कर 
सकता । अत मम्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। सारे शासन 
की वागडोर ही उसी के हाथ मे है । 


अब हम यह देखेंगे कि मन्त्रिमण्डल के क्या-क्या कार्य हैं। 
नीति-निर्माण 


सम्पूर्ण राप्टर के लिए नीति निर्धारित करना मन्त्रिमण्डल का भुख्य 
कार्य एवं कत्त व्य है । देश की उन्नति, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य देशो 
के साथ सम्बन्धों के विपय मे नीत्ति मन्त्रिमण्डल ही बनाता है । युद्ध की 
घोषणा और उसमें सन्धि करना, दूसरे देशों से राजनीतिक तथा 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, 
यह सव मन्त्रिमण्डल के ही कार्य है। सकटकालीन अवस्था मे समस्त 
अधिकारों का पयोग राष्ट्रपति के नाम से मन्त्रिमण्डल ही करता है । 
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विधि निर्माण 
मन्त्रिमण्डल के मुख्य कार्यो मे विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य विशेष 
महत्व रखते है। ससद मे कौन से विधेयक प्रस्तुत किये जाते है, इसका 


निश्चय मन्त्रिमण्डल ही करता है। मुख्य सरकारी विधेयक मन्सत्रियो 
द्वारा ससद मे पेश किये जाते है । 


वजट का निर्माण 

देश की आर्थिक अथवा वित्तीय नीति का निश्चय करना भी मन्त्रि- 
मण्डल का काम है। सरकार का वजट सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल मिलकर 
बनाता है । सरकार के सारे विभाग अपनी आर्थिक माँगो को वित्त 
मत्रालय मे भेजते है। तत्पश्चान्‌ वित्त मन्नी वजट बनाकर ससद में 
पेश करता है । 

उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि मन्त्रिमण्डल शासन का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अग है | सम्पूर्ण णासन का उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल 
पर ही है । 

मन्त्रिमण्डल मे प्रधान मन्त्री का स्थान 

प्रधान मत्नी मन्त्रिण्डल का अध्यक्ष होता है। मन्त्रिमण्डल और 
राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा ही स्थापित किया जाता 
है । वह मन्त्रिमण्डल और राष्टपति के बीच की कडी है। मन्त्रिमण्डल 
के निर्माण मे प्रधान मन्त्री मुस्य भूमिका अदा करता है। राष्ट्रपति को 
अन्य कार्यो में सलाह देना प्रधान मन्त्री का मुस्य उत्तरदायित्व है। 
प्रधान मन्‍्त्री का यह कत्तंव्य हे कि वह शासन और व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यो मे राप्टपति को सलाह दे | प्रवान मन्त्री लोकसभा में बहुमत दल 
का नेता होता हे । उसे अपने दल का वहमत प्राप्त होता हे और इसजिए 
वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्टल की बैठकों 
में सभापति होता है । राष्ट्र की नीति निर्वारित करने मे उसका महत्वपूर्गा 
हाथ है । प्रथ्रान मन्नी ही मन्वच्रिमण्डल हारा लिए गये निर्गायों को 
गण्ट्पति तक पहुँचाता है। राष्टपति, उच्च अधिकारियों राजदूतो 
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आदि की नियुक्ति करने मे प्रधान मन्‍्त्री की सलाह से काम करता है 
प्रधान मन्त्री, मस्त्रिमण्दल का नेता हैं और इसलिए समस्त शासन 
व्यवस्था पर उसका व्यापक प्रभाव है । सरकार की ओर से मुख्य वात 
पर प्रधान मन्‍्त्री ही वक्तव्य इत्यादि देता है। वास्तव में सरकार के 
कार्यकुणलता और सफलता प्रधान मन्त्री की योग्यता पर निर्भर है । 
मन्त्रिमण्डल श्रोर राष्ट्रपति 

जैसा वताया जा ज्रुका है कि मन्त्रिमण्दल राप्ट्पति को परामा 
देने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति ६ 
अधीन एक सस्था है। यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह मन्न्रिमण्डर 
की राय माने अथवा न माने, परन्तु ससदात्मक प्रस्याली में राप्ट्पति क 
मन्त्रिमाटल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पडता है। मन्त्र 
मण्डल लोक सभा में बहुमत दल का होता है, अत राष्ट्रपति उसके 
सलाह को मानने के लिए व्यावहारिक रूप से बाध्य है। राष्टर्पा 
मन्त्रिमण्डदल की नीतियो को प्रभावित अवश्य कर सकता है । 

मन्त्रिमण्डल और ससद 

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से ससद के प्रति उत्तरदायी होता है 
मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित कोई विधेयक उस समय तक राष्ट्रपति क॑ 
स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक उसे ससद स्वीकार * 
कर ले । ससद मन्त्रिमण्दल पर प्रश्न पूछ कर, वित्तीय माँगो में कटौर्त 
करके और अविश्वास का प्रस्ताव लाकर, नियन्त्रण रखती है । सन्त्रि 
मण्डल का अस्तित्व लोक सभा के विश्वास पर निर्भर हैं। परनन्‍त 
व्यावहारिक रूप से यदि देखा जाय तो ससद में मन्च्रिमण्दन के दल क 
बहुमत होने के फलस्वत्प ससद को सन्त्रिमण्डल को नीतियो को स्वीका: 
करना पडता है | यदि मन्त्रिमण्टल लोक सभा में वहमत खो बैठे ते 
उसे त्यागपत्र देना होता है । हु 

मन्त्रिमण्डल वास्तव में उस सूर्य के समान है जिसके चारो ओः 
समस्त शासन-यन्त्र चचकर लगाते है। वहीं प्रशासन की आत्मा है । 
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(3) 
ससद 


हमारा सविवान प्रजातन्त्रीय है यही उसकी मुख्य विशेषता है। 
जिसमे प्रजा राजसत्ताधारी होती है और जनता के ही प्रतिनिधि उसमे 
काम करते है । इस प्रकार स्वय जनता ही अपने भाग्य का निर्मारण 
करती है। हमारे सविवान द्वारा केन्द्र मे एक व्यवस्थापिका सभा 
(कानून वनाने वाली) का निर्माणण किया गया है जिससे प्रजातन्त्र को 
क्रियात्मक रूप प्राप्त होता है । इसी व्यवस्थापिका सभा का नाम ससद 
है क्योकि यह जनता के प्रतिनिधियों की समा होती है अत यह जनता 
के राज सत्ताथारी होने का चिन्ह भी है । यह्‌ जनता के हितो की वृद्धि 
करती है और उनका सरक्षण भी करती है | जनता के हितो की वृद्धि 
हो और उनका भली प्रकार सरक्षण हो सके इसके लिए ससद राष्ट- 
कल्याण सम्बन्धी विधि निर्माण करती है। भली प्रकार राष्ट्र का 
कल्याण हो सके इसलिए यह मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण भी रखती है 
ताकि लगन से राष्ट्र की सेवा सम्भव हो सके । 

केन्द्र में व्यवस्थापिका सभा के दो सदन होते है। पहला लोक सभा 
और दूसरा राज्य परिपद्‌ । इन्हीं दोनों सभाओ को सामूहिक रूप से 
ससद के नाम से पुकारा जाता है । राष्ट्रपति सविधान का आवश्यक 
अग है ऐसा सविवान में लिखा गया है। ससद की बैठकों को बुलाना, 
विसजित करना और लोक सभा को भग करना आदि सभी कार्य 
राष्ट्रपति करता है। विना राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुए कोई भी 
विवेयक कानून का रूप घारण नहीं कर सकता । अत यदि हम विना 
राष्ट्रति के ससद की कल्पना करें तो वह निरथंक प्रतीत होती है । 
हुम अब अलग-णलग लोक सभा और राज्य परिपद्‌ का अध्ययन करेंगे। 


लोक सभा 
लोक सभा के सदस्यों की सख्या अधिक से अधिक 522 हो सकती 
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है । अधिकतर इस सभा के लोग राज्यो की जनता द्वारा चुने जाते है । 
चुनाव के लिए राज्य निवर्चिन क्षेत्रों मे विभाजित कर दिया जाता है 
फिर वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधियों का चुनाव 
किया जाता है। इसके अलावा 20 प्रतिनिधि सचीय प्रदेशों से नियम 
के अनुसार चुने जाते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का विचार है 
कि एग्लो-इण्डियन उचित मात्रा मे लोक सभा में नहीं आ सके है तो 
उसे यह अधिकार है कि वह दो सदस्य एग्लो-इण्डियन के लोक सभा 
में भेजे । परन्तु सविधान में यह लिखा है कि उपयुक्त समस्त बातो को 
ध्यान मे रखते हुए ससद की यह अधिकार है कि वह प्रतिनिधित्व 
प्रयाली को निश्चित करने के लिए कानून का निर्माण करे । वर्तमान 
लोक सभा में राज्यो और सबीय प्रदेशों से 500 सदस्य हैं जिनकी 
तालिका निम्न प्रकार दी जा सकती है 


राज्य श्रयवा प्रदेश का नाम सदस्वो की सध्या 
4. आधछ्र (राज्य) 43 
2. आसाम ( » ) ]2 
3 विहार (0 3) 53 
4. ग्रुजरात (5) 22 
5 केरल ( -) 8 
6. मब्य प्रदेश ( » ) 36 
7. मद्रास (» ) 4! 
$. महाराष्ट्र (' #<«) 44 
9 मंमूर की 26 
30.. उड़ीसा (505 .) 20 
)]. पजाव ( » ) 22 
42.. राजस्थान ( 3४5) 22 
43. उत्तर प्रदेश (.$% 86 
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]4 पश्चिमी बगाल (राज्य) 36 
85 जम्मू तथा काश्मीर (, ) 6 
6 दिल्‍ली (प्रदेश ) 5 
7 हिमाचल प्रदेश (६) 4 
88 मनीपुर ( » ) 2 
9 त्रिपुरा ( » ) 2 


500 
इसके अलावा 5 सदस्य राष्टपति हारा नामजद किये गये हैं । 
जिनमे 2 आग्ल-भारतीय जाति के हैं। 3 मे से असम जन-जातियों व 
अडमान निकोवार, लकाद्वीप, मिनिकाय और अमिनद्रीप से लिये गये 
है । इस प्रकार लोक सभा के समस्त सदस्यो की सस्या 505 है। 


मतदाताओ की योग्यताएँ 


यह ऊपर कहा जा नुका है कि लोक सभा का चुनाव वयस्क मता- 
घिकार के आधार पर किया जायगा । वही व्यक्ति लोक सभा के सदस्यों 
को चुन सकते है जिनकी निम्नलिखित योग्यताएँ हो 

(।) उनकी आयु 2] वर्ष से कम न हो । 

(2) जो पागल, कोढी, दिवालिया न हो तथा जिसने कोई अपराध 
न किया हो । 


लोक सभा के सदस्यो की योग्यताएँ तथा उनकी कायविधि 
लोक सभा के पद पर खडे होने के लिए निम्न याग्यताएँ 
जर्री है 
() व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए । 
(2) उसकी आयू 25 बर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 
(3) उसके पास उन समस्त योग्यत्ताओं का होना जम्री डे जो 
ससद नियम के अनुसार जारी करे | 
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(4) उसके लिये यह जरूरी है वह न कि तो सधीय सरकार मे 
कोई लाभ का पद घारण किये हो और न॒ राज्य की सरकार में । 

(5) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न कर दिया गया हो । 

(6) वह दिवालिया न हो । 

लोक सभा का कार्य-काल 5 वर्ष तक होता है परल्तु इसके वीच में 
भी राष्ट्रपति के कहने पर इसे भग किया जा सकता है । आपत काल में 
ससद एक वर्ष के लिये उसका समय बढा सकती है परन्तु जब सकट- 
कालीन परिस्थिति समाप्त हो जाती है तो वह समय 6 माह से अधिक 
चवढा हुआ नही रह सकता । 


लोक सभा के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी 


राष्ट्रपति लोक सभा की बैठकों को वुलवाता है तथा विसजित करता 
है। बैठकों की पहली तथा दूसरी सभा में 6 माह से अधिक अन्तर नहीं 
होना चाहिए । प्रत्येक आम छुनाव के वाद पहले अधिवेशन मे राष्ट्रपति 
को भाषण देना होता है । 

लोक सभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जो लोक 
सभा के सदस्यो द्वारा ही डुने जाते है । इनका कार्य-काल भी 5 वर्ष 
होता है परन्तु बीच में भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते है | यदि 
वे निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं करते या संविधान की अवदेलना 
करते हैँ तो लोक सभा के सदस्य वहुमत से उन्हे पदच्युत कर सकते है । 
परन्तु पदच्युत करने के लिए 4 दिनो का नोटिस जरूरी है । 


लोक सभा के पदाधिकारियों के अधिकार 


लोक सभा के सदस्थो को सविधान द्वारा अग्नलिखित अधिकार 
प्रदान किये गये हैं 

(।) लोक सभा के अंव्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सभा में 
शा+नत और सुव्यवस्था रखे तथा उस पर अनुशासन भी करे । 

(2) अध्यक्ष सभा के सदस्यों के नियमों का सरक्षण करता है और 
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इस बात की ताकीद रखता है कि कोई उन नियमों का उल्लघन 


न करे । 

(3) अध्यक्ष लोक सभा के क्या और कैसे नियम हैं उन पर 
व्याख्यान भी देता है । यदि अध्यक्ष को यह शका हो जाय कि अमुक 
विपय के सम्बन्ध मे नियम क्‍या है तो वह नियम की व्याख्या कर सकता 
है या अमुक विपय के सम्बन्ध मे अमुक नियम अनिश्चित है तो ऐसी 
स्थिति मे वह नियम का निर्माण कर सकता है। नियमों के सम्बन्ध मे 
वह जो घोपणा करता है उसे सभी सदस्यों को मानना पडता है । 

(4) लोक सभा का अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कौन 
सदस्य किस समय किस विपय पर बोलेगा । 

(5) वही किसी विपय की मत-गराना करवाता है और उसका 
परिणाम भी वही घोषित करता है । 

(6) कोई भी विधेयक अर्थ विधेयक है या नही इसका निश्चय 
अध्यक्ष ही करता है । 

ऊपर लिखे अधिकारों से हमे यह मालूम होता है कि लोक सभा मे 
अध्यक्ष का पद वडा ही महत्वपूर्ण है। जब अध्यक्ष सभा मे उपस्थित 
नही होता तो उसका सारा कार्यभार उपाध्यक्ष ही सेंभालता है और 
उसके वे सभी अधिकार होते हैं जो कि अध्यक्ष के होते हैं । 

राज्य परिषद्‌ 

संसद का द्वितीय सदन राज्य परिपद्‌ है जिसका वर्सान हम निम्न 

प्रकार से कर सकते हैं -- 
राज्य परिपद्‌ का सगठन 

राज्य परिपद्‌ के सदस्यो की सरया अधिक से अधिक 250 होगी । 

जिनमे से 238 निर्वाचित सदस्य होगे और 2 मनोनीत किये हुए 


होगे । 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगे । इनमे वही सदस्य होगे जो 
साहित्य, कला और विज्ञान का अच्छा जनुभव रखते हो और ज्ञाता मी 
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हो । शेप 238 सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष 
रूप मे चुनेंगे। एकल-सद्गमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व हारा 
इनका बुनाव किया जायेगा । अभी तक राज्य परिपद्‌ भे 220 सदस्य 
है, जिनकी तालिका निम्न प्रकार से दी जा सकती है --- 


राज्य अ्रथवा प्रदेश का नाम सदस्यों की सख्या 
] असम (राज्य) 7 
2. उड़ीसा (0: 2) 0 
3 पजाव मम । ॥ 
4 पश्चिमी वगाल (३५) 6 
5 विहार ( » ) 22 
6. मद्रास पी 7 
7. मध्य प्रदेश (४ ) 6 
8 महाराष्ट्र व गुजरव ( , ) 27 
9 उत्तर प्रदेश (कर) 34 
]0 आन्ध (०7) (8 
])। केरल ( %४ ) 9 
]2 मैसूर (0) 2 
]3 राजस्थान (5: )) ]0 
4 जम्मू तथा कश्मीर ( ,, ) 4 
5 हिमाचल प्रदेश (प्रदेश ) 2 
]6 दिल्‍नी (0) 3 
7 मनीपूर (४) 
8 त्रिपुरा (3-7) | 


220 


आर 


उपयु क्त राज्यों व प्रदेशों मे कुल 220 सदस्य है और 42 सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये है। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्य 
परिपद्‌ में 232 सदस्य है । 


राज्य-परिपद्‌ के सदस्यो की योग्यताएँ तथा उनका कार्य-काल 

राज्य-परिपद्‌ के सदस्यो की वही सब योग्यताएँ होनी जरूरी है 
जो कि लोक सभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गइ है । परल्तु राज्य 
परिपद्‌ का सदस्य 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही हो सकता है। कोई 
व्यक्ति लोक सभा और राज्य परिपद्‌ दोनो का एक साथ सदस्य 
नही हो सकता । 

राज्य-परिपद्‌ एक स्थाई सस्या है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्ये- 
काल 6 व होता है क्योकि प्रत्येक 2 वर्ष के वाद एक तिहाई सदस्यों 
को अपना पद छोडना पडता है । 


राज्य-परिपद्‌ के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी 


राष्ट्रपति ही लोक सभा की भांति राज्य परिपद्‌ के अधिवेशन 
बुलाता है, व उन्हे विसरजित करता है । 

राज्य परिपद्‌ में समापति ओर उप-सभापति दो अधिकारी होते 
है । उप-राषप्ट्रपति राज्य परिपद्‌ का सभापति होता है और उप-सभापति 
स्वय परिपद्‌ के सदस्य अपने में से ही बनते है । उप-सभापति सभापति 
की अनुपस्थिति मे या सभापति के पद ग्रहरा करने से पूर्व उसका कार्य- 
भार संभालता है । राज्य परिपद्‌ के सभापति के वही कार्य होते है 
जो लोक सभा के अध्यक्ष के होते है । परन्तु अन्तर यह है कि लोक सभा 
के अभ्यक्ष की भाँति राज्य परिपद्‌ का सभापति यह निश्चित नहीं करता 
कि कौनसा विधेयक अर्थ विधेयक है । 

ससद के सदस्यों के विभेप अधिकार 

ससद के सदस्यों को स्वृतन्त्तापूर्वक और प्रभावपूर्वक अपने कतव्यों 

का संचालन करने के लिए सविधान ने कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये 
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हैं। ससद के सदस्यों को ससद में भाषण देने की स्वतन्त्रत्ता प्राप्त है। 
जो भाषरणा सदस्य देते है उसके लिए उन सदस्यों पर मुकदमा नही 
चलाया जा सकता और न ही उनके वक्तव्य पर जो छापा जाता है 
उसके विरुद्ध मुददमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा ससद के 
आर भी कार्य है जिनका वर्णात हम निम्न प्रकार करेगे --- 


ससद के कार्य 


() विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य--प्रारम्भिक रूप से ससद कानून 
बनाने वाली सस्या है । राप्ट्र की उन्नति के लिए विधि का निर्माण 
करना ससद का मुग्य ध्येय है। अर्य विधेयकों को छोड़कर कोई भी 
सदस्य किसी भी भवन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। परखच्तु 
व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण हत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रियो द्वारा ही प्रस्तुत किये 
जाते हैं जो ससद विधेयको को स्वीकार तथा अस्वीकार भी कर सकते 
है । यदि क्रिसी विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा जीर राज्य परिपद में 
कोई मतभेद पंदा हो जाय तो दोनो सदनो की एक सामूहिक बैठक बुलाई 
जाती है । 


(2) श्रर्थ सम्बन्धी कार्यं--वजट पास करना संसद का मुरय कार्य 
है । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति की आज्ञा से करो के आय-व्यय का व्यौरा 
लोक सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोक सभा घन की मांगों 
को कम कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है परन्तु वढा नहीं 
सकती । जब यह व्यौरा लोक सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता 
हैं तो फिर इसे बजठ कहते है और फिर यह राज्य परिषद के विचार 
के लिये भेजा जाता है। राज्य परिपद्‌ ।4 दिन में वजठ पर अपनी 
सिफारिश भेज देती है। लोक सभा इन सिफारिशों को मजूर भी कर 
सकती है और नामजूर भी । 


(3) सविधान से सभोधन सम्बन्धी अधिकार--ससद सविधान 
में सशोवन कर सकती है कोई भी भवन सशोघन के प्रस्ताव को रख 
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सकता है । जव तक सदस्यो का दो-तिहाई मत सशोधन को स्वीकार 
नही करता तब तक वह सशोधन प्रस्तुत नही हो सकता । 


(4) प्रश्यप्तन सम्बन्धी श्रधिकार--ससद को प्रशासन सम्बन्धी 
अधिकार भी प्राप्त हैं। मन्त्रिमण्डल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी 
होता है। लोक सभा को यह अधिकार है कि यदि मन्त्रिमण्डल उचित 
रूप से कार्य को न सँभाले तो वह उसे पद से हटा दे । ससद मन्त्रिमण्डल 
से प्रश्न पूछकर नीतियो की व्याख्या करती है और उसकी नीति की 
आलोचना भी करती है ! उसे स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती 
है । समद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाये, 
सधियो पर स्वीकृति दे तथा राष्ट्रपति की सलाह से उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा भी सकती है । 

उपयुक्त विवेचन से हमे यह भली-भांति प्रतीत होता है कि लोक 
सभा का स्थान राज्य परिपद्‌ से अधिक महत्व का है। अर्थ विधेयक 
तो केवल लोक सभा मे ही प्रस्तुत होते है। किसी भी विधेयक पर 4 
दिन में अपनी अनुमति राज्य परिपद्‌ को देनी होती है। लोक सभा 
किसी विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है । यदि 6 माह से ज्यादा 
समय लगता है तो राष्ट्रपति दोनो भवनो की सामूहिक बैठक बुलाता है 
जिसमे लोक सभा का ही मत भान्य होता है क्योकि राज्य परिपद्‌ के 
सदस्य लोक सभा के आधे भी नही होते । कहने का अर्थ यह हैं कि सब 
तरह से लोक सभा राज्य परिपद्‌ से ऊंची है । समद के अधिकारों को 
जानने के वाद यह जरूरी है कि विधेयक पास करने की प्रद्षिया को 
समझे । इस प्रक्रिया का हम आगे वर्गान करते है । 


विधि निर्माण करने की प्रक्रिया 


विधपेयक वह मसविदा है जिसमें कानून की सर्परेखा है तथा जिसे 
ससद के विचार करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है । ससद और 
शप्ट्रपतिद्वारा मसविदे के पास होने पर इसे कानूनी रूप प्रदान वर दिया 
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जाता हैं | विवेयक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम साधारण विवेयक और 
द्वितीय अर्थ विधेयक । 


साधारण विधेयक निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिधा--सावारण विधेयक 
किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता हैं। परणग्तु जिन विधेयकों 
का महत्त्व ज्यादा है उन्हें मन्त्री ही प्रस्तुत करते है। पहले भवन का 
सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है। फिर इसके तीन वाचन होते है । 
प्रथम बावन में विधेयक का जीप॑क पढ़ा जाता है और भवन में उसके 
प्रकाशन की स्वीकृति दी जाती है। फिर निश्चित दिन दित्तीय वाचन 
होता है । इस समय विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त पढें जाते है । जब 
वे सिद्धान्त स्वीकृत हो जाते है तो फिर विधेयक को किसी समिति मे 
भेजा जाता है । समिति उसकी प्रत्येक घारा और स्वरूप पर विचार 
करती हैँ और यह चेप्टा करती है क्रि उसका स्वरुप अति उत्तम हो। 
इसीलिए समितियाँ विधेयक में परिवर्तन भी करती हैँ | समिति सेः 
वापस फिर भवन में ही विधेयक आता हैँ। परस्तु भवन को उन परि- 
वर्तनो को मानने या न मानने की स्वत्तन्त्रता होती है । इसके वाद तृतीय 
बाचन होता है जिसमे भवन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करता 
है । उपयुक्त क्रिया के एक भवन में ममाप्त होने पर फिर विवेयक 
दूसरे भवन में जाता है । दूसगा सदन अगर इसे पास नहीं करता या 
इसमे बड़ा परिवर्तन करता है या 6 माह तक इसे पास नहीं करता तो 
ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनों सदनो की बैठक बुलाता है और इस 
बैठक में पास हुआ विधेयक दोनो सदनों में पास माना जाता हैं। 


दोनो सदनो में पास होकर विल को तब तक कानून नहीं कहते 
जब तक राप्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । राष्ट्रपति बिल को 
स्वीकार या अस्त्रीकार कर सकता है या पुत संशोधन के लिए वापस 
कर सकता है | परन्तु यदि ससद दूसरी वार भी उसे पाल कर देती है 


तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पडता है। अत स्पप्ट है कि 
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विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नहीं कर 
सकता । 

श्रथ विधेपक्नो फे निर्माण की प्रक्रिया--अर्थ विधेयक भी साधारण 
विवेयको की प्रक्रिया से ही पास होते है परन्तु इसमे कुछ विशेप अन्तर 
होता है जो कि निम्नलिखित है -- 

() पहला अन्तर यह है कि अर्थ विधेयक लोक सभा मे ही प्रस्तुत 
होते है राज्य परिपद्‌ मे नही । परन्तु राज्य परिपद्‌ मे विचार के लिये 
इन्हे भेजा जाता है। 


(2) दूसरे अर्थ विधेयक मे अनुदान की माँगे विना राष्ट्रपति की 
स्वीकृती के नहीं रक्खी जा सकति। 


(4) 
उच्चतम न्यायालय 


हमारे देश मे न्‍्याय-व्यवस्था मे उच्चतम न्यायालय का विशेष 
स्थान है । राज्यों के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के 
अधीन होते है । अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पव॑त 
से यदि दें तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह 
सकते है । उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयों की अपीले ही नहीं 
सुनता वरन्‌ उसका स्वय प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र भी है, अर्थात्‌ पहले भी 
मुकदमा उसमे शुरू किया जा सकता है। वह सविधान का सरक्षण भी 
करता है और मूल अविकारों की रक्षा भी करता है। सन्‌ 4950 से 
लेकर अब तक थोडे-से ही समय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिष्ठा 
को प्राप्त कर लिया है| 


उच्चतम न्यायालय का सगठन तथा न्यायाधीशों की योग्यताएँ 

सविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय मे एक मुस्य न्‍्याया- 
घीश तथा 4 अन्य न्यायाबीश होते है । राष्ट्रपति मुस्य न्यायाबीश की 
नियुक्ति करता है फिर मुस्य न्यायाधीण की सलाह से अन्य न्यायावीणो 
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की नियुक्ति करता है| उच्चतम न्यायालय का न्यायात्रीण होने के लिए 
व्यक्ति को -- 

(!) भारत का नागरिक होना चाहिए । 

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों मे वह 5 
वर्ष तक न्‍्यायात्रीण रहा हो । 

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 0 वर्ष तक 
वकालत की हो, अथवा 

(4) राष्ट्रपति की निगाह में वह उच्चकोटि के कानून का जानने 
वाला हो । 

न्यायावीशों की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते 


65 वर्ष की आयु तक न्यायाघधीण अपने पद पर रह सकनगा है परन्तु 
बीच में भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र 
देकर बढ़ अपने पद को छोड सकता हैं। इसके अलावा यदि ससद के 
दोनों भवनों को समस्त वहुसत से न्‍्यायाघथीश को अयोग्य और दुराचारी 
सिद्ध कर दे तो ऐसी दशा में वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते है 
कि वे इस न्‍्यायाबीण को पद से हटा दे । 

उच्चनम न्यायालय के मुग्य न्यायाधीश को 5000 रु० और अन्य 
स्यायात्रीणों को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा । समय-समय पर 
ससद उनके वेतन, कार्य-काल और अधिकारों में कमी कर सकती है । 


उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कत्त॑व्य 
उच्चतम न्यायालय भारत का सकसे ऊँचा न्यायालय है। इसके 


फैसले देश की सभी अदालतों को मान्य होते है । इसके अधिकारों को 
हम तीन भागों में विभाजित कर सकते है । 


() प्रारम्भिक क्षेत्राघिकार---प्रथम वार ही उच्चतम न्यायालय 
में प्रस्तुत किये गये मुकदमे छस अधिकास-श्षेत्र मे आते हैं । इसके सम्बन्ध 
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विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नहीं कर 
सकता । 

श्र विवेपक्ञो फे निर्माण की प्रक्रिया--अर्थ विधेयक भी साधारण 
विधेयको की प्रक्रिया से ही पास होते है परन्तु इसमे कुछ विशेष अन्तर 
होता है जो कि निम्नलिखित है --- 

() पहला अन्तर यह है कि अर्थ विधेयक लोक सभा मे ही प्रस्तुत 
होते है राज्य परिपद्‌ मे नही । परन्तु राज्य परिपद्‌ मे विचार के लिये 
इन्हे भेजा जाता है । 


(2) दूसरे अर्थ विधेयक में अनुदान की माँगे विना राष्ट्रपति की 
सस्‍्वीकृती के नही रकखी जा सकति। 


(4) 
उच्चतस न्यायालय 


हमारे देश में न्‍्याय-व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का विशेष 
स्थान है । राज्यो के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के 
अधीन होते है । अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत 
से यदि दे तो उच्चतम न्यायालय को हम पव्व॑त का उच्च शिखर कह 
सकते है । उच्चतम न्यायालय निम्न न्‍्यायालयो की अपीलें ही नहीं 
सुनता वरन्‌ उसका स्वय प्रारम्भिक कार्य-क्षेत्र भी है, अर्थात्‌ पहले भी 
सुकदमा उसमे शुरू किया जा सकता है । वह सविधान का सरक्षण भी 
करता है और मूल अधिकारो की रक्षा भी करता है। सन्‌ 950 से 
लेकर अब तक थोडे-से ही समय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिप्ठा 
को प्राप्त कर लिया हैं। 


उच्चतम न्यायालय का सगठन तथा न्यायाधीणशो की योग्यताएँ 

संविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय मे एक मुख्य न्‍्याया- 
चीणश तथा 4 अन्य न्यायाबीण होते है । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीण की 
नियुक्ति करता है फिर मुख्य न्यायाघीण की सलाह से अन्य नन्‍्यायाघीशों 
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की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायात्रीज् होने के लिए 
व्यक्ति की --- 

() भारत का नागरिक होना चाहिए । 

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वह 5 
वर्ष तक न्‍्यायातीश रहा हो । 

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम 0 वर्ष तक 
वकालत की हो, अथवा 

(4) राप्ट्रपति की निगाह में वह उच्चकोटि के कानून का जानने 
वाना हो । 

न्यायावीजों की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते 


65 वर्ष की आयू तक न्यायात्रीण अपने पद पर रह सकना हे परन्तु 
बीच में भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र 
देकर बह अपने पद को छोड सकता है । इसके अलाबा यदि ससद के 
दोनों भवतों को समस्त बहुमत से न्यायावीश को 'अयोग्य और दुराचारी 
सिद्ध कर दे तो ऐसी दशा में वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते हैं 
कि थे इस स्यायात्रीण को पद से हटा दे । 

उच्चतम न्यायालय के मुख्य स्यायाघीण को 5000 रु० और अन्य 
न्यायातरीणो को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा । समय-समय पर 
संसद उनके वेतन, कार्य-काल और अधिकारों में कमी कर सकती है । 


उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कत्तंव्य 
उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके 


फैसने देश की सभी अदालतों को मान्य होते है । इसके अधिकारों को 
हम तीन भागों में विभाजित कर सकते है । 


() प्रारम्भिक क्षत्राधिकार--प्रथम वार ही उच्चतम न्यायालय 
में प्रस्तुत किये गये मुकदमे इस अधिकारूजप्षेत्र मे आते है। इसके सम्बन्ध 
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के मुकदमे किसी अन्य न्यायालय में नही सुने जा सकते । इस अधिकार- 
क्षेत्र मे दो प्रकार के मुकदमे आते है । यदि सबीय और राज्य की सरकार 
में सर्वेधानिक प्रश्न पर कोई मतभेद हो जाय इसके अलावा यदि संघ 
मे किन्‍्ही दो या दो से अधिक राज्यो मे किसी बेघानिक प्रश्न पर 
कोई भगडा हो जाय। इस प्रकार के फैसले उच्चतम न्यायालय ही 
करता है । इन दोनो स्थितियों का मुकदमा कोई भी अन्य न्यायालय नही 
सुन सकता । 

(2) अपीलोय क्षेत्राधिकार--इसमे उच्चतम न्यायालय अपने 
अधीन न्यायालयो के मुकदमो के फैसले की अपीले सुनता है । इसके 
सामने सर्वेधानिक, फोजदारी, दीवानी तीन प्रकार के मुकदमों की अपीले 
आ सकती ह । 


(कर) 'सर्वधानिक प्रपीलें--उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के 
सम्वन्ध में यह केहे कि इसमे सविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ 
के विपय में शका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय 
में अपीले सुनी जा सकती है | उच्चतम न्यायालय स्वय प्रार्थना-पत्र के 
आधार इस पर प्रकार की आज्ञा दे सकता है। दोनो ही परिस्थितियों मे 

उच्चतम न्यायालय सविधान की व्याग्या करता हे 


(ख) फौजदारो श्रपीलें--तीन पकार की परिस्थितियों मे फौजदारी 
अपीले सुनी जा सकती ह-- 

(।) यदि किसी अपराधी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्याया- 
लय उसे मृत्यु-दण्ट में बदल दे तो इस सम्बन्ध की अपील उच्चतम 
न्यायालय में वी जा सकती हं 

(2) यदि कोई उच्च न्यायालय अपने अथीन न्यायालय से मकदमा 


मंगाकर उस मृत्यु-दण्ड में बदल दे तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय 
में की जा सकती हे 


(3) यदि उच्च न्यायातय कसी मुकदमे के वारे में यह सिद्ध कर 
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दे कि इसमे कोई महत्त्वपुणं कानूनी समस्या पेश की गई है त 
मुकदमे के निर्णय की अपील उच्चत्तम न्यायालय मे की जा सकती 

(ग) दीवानो सुकदसे सम्बन्धी अ्रपीलें--दीवानी मुकदम 
सम्बन्ध में दो प्रकार की अपीले उच्चतम न्यायालय मे की जा २ 
है। यदि कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर दे कि अमुक मुकद 
राशि का मूल्य 0000 रु० से अधिक है तो ऐसी स्थिति की ६ 
उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है । यदि उच्च न्यायालय यह 
खित करे कि अमुक मुकदमा वहुत महत्त्वपूर्ण है तो ऐसे मुकद 
अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी । 

(3) मुन अ्रधिकारों के सरक्षण का अश्रधिक्वार--पहूल अधि 
की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का मुख्य कत्तं व्य है। यदि राज 
या केच्ध की सरकार किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अप 
करती है तो निर्देश लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय इन्हे पुन स्थ 
कर सकता है । जैसे उच्चतम न्यायालय यह तय करे कि स्वतस्त्रर 
सम्बन्ध मे राज्य द्वारा लगाये गये प्रतिवन्‍्ब उचित है या नहीं । ' 
यह हर्ष की वात है कि अभी तक मूल अधिकारों के सम्बन्ध में उच् 
न्यायालय ने बडी ही निष्पक्षता और निर्भकिता से कार्य किया है। 

(4) परामर्श सम्बन्धी श्रधिकार------अत मे उच्चतम न्याय 
का यह अधिकार हे कि वह राष्ट्रपति के किसी सवधानिक भाम 
राय पूछने पर अपना मत दे परन्तु इसको मानना न मानना राष्त 
पर निर्भर है । 

उपयुक्त अधिकारों के विवेचन से हमे ज्ञात हुआ है कि उच्छ 
न्यायालय का शासन पद्धति में उच्च स्थान है। यह देश का 
न्यायालय ही नहीं साथ ही संविधान और मूल अधिकारों की रक्ष 
करता है। 





गभ्यासाये प्रद्दन 


। राष्ट्रपति को योग्यताएँ, कार्य-काल तथा निर्वाचन-प 
समभाइये । 


0 
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राष्ट्रपति के क्या-क्या अधिकार ओर करक्तंव्य हे ? 

राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारों के सम्बन्ध मे आप क्या 
जानते हे ? 

प्रधान मन्त्री का मन्त्रिमण्डल से सम्बन्ध द्शाइए । 
मन्त्रिमण्डल के अधिकार ओर ककत्त व्यो की विवेचना करिए । 
ससद किसे कहते हे ” उसके अधिकार ओर कत्त॑व्यों की 
विवेचना करिए । 

लोक समा का सगठन कैसे होता हे ” इसके सदस्यों को चुनने 
और चुने जाने वाले सदस्यो की क्या-क्या योग्यताएँ होनी 
चाहिए ? उनका कार्य-काल कितना होता है ? 

राज्य परिपद्‌ का सगठन कैसे होता हे ” उसके अधिकारियों 
के अधिकारों को लिखिए । 

कोई भी विधेयक कव कानून का रूप धारण करता हे ? पूर्ण 
पद्वतति लिखिए। साधारण विधेयक ओर अर्य विवेयक मे 
क्या अन्तर हे ? 

उच्चतम न्यायालय का न्यायाबीश होने के लिए क्रिन-क्रिन 
योग्यताओं का होना जरूरी हे ? उनके कार्य-काल, वेतन तथा 
भत्ते के बारे मे आप क्‍या जानते ह॑ ? 

उच्चतम न्यायालय के अधिकारों तथा ककत्त॑ व्यों की विवेचना 
करिए ! 


अध्याय 
राज्यों की सरकार 





केंद्र की तरह राज्य की णासन-व्यवस्था का आबार ससदीय 
अत राज्यों की जासन-व्यवस्था समझने से पहले यह जानना जरूरी है 
कि संसदीय शासनख्यवस्था किसे कहते है ? इस प्रकार की शासन- 
व्यवस्था मे कार्यकारिग्गी व्यवस्थापिका से चुनी जावी है और सवेदा 
उसी के प्रति उत्तरदायी होती है | कार्यकार्गी तभी तक अपने पद पर 
काम कर सकती है जब तक व्यवस्थापिका का इसमे विश्वास हो । इसमे 
चंधानिक और वास्तविक दो प्रकार की भी कार्यपालिका होती है। 
वैधानिक कार्यपालिका केवल नाममात्र की होती है । सभी शक्तियाँ मन्चि- 
परिषद में निहित होती है । अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि 
इस नाममान्न की बेधानिक वार्यपालिका की जस्रत ही वयो पडती है। 
इसके कई कार्य है जैप प्रवान मन्‍त्री की नियेक्ति करता, उसे मन्नि- 
मण्टल बनाने का आदेश देना तथा व्यवस्पापिका सभा को आमस्वित 
बररना, रोकना और उसे भग करना । जब एक मन्त्रि-परिपद्‌ अपने पद 
से त्यागपत्र दे देती है तो फिर वेबानिक कार्यपालिका को नवीन मन्च्रि- 
पन्पिद्‌ का निर्माण करना पदता है। उस काल में यह वैधानिक 
कार्यपालिका शानन की सन्ल्षिका वन जातो है । उसी भूमिका के भाधार 
पर ही हम राज्यपाल के पद को भलीभाति समझ सबने है 
() 
राज्यपाल 


राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है । जिस प्रकार 


सच में गाद्पति होता है उसी प्रकार राज्य में शसज्यपाल । राज्यपाल 
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में सम्पूर्ण व्यवस्थापिका शक्ति निहित मानी जाती है। उसी के नाम 
से शासन चलता है। वह विघान-मण्डल का जरूरी अग है । परन्तु जब 
हम व्यावहारिक रुप से देखते हैँ तो हमे मालूम होता है कि उसका 
स्थान केवल वेघानिक अध्यक्ष-मात्र का ही होता है! मन्त्रि-परिपद्‌ 
उसकी सब शक्तियो का भोग करती है । राज्यपाल वास्तव मे केन्द्र और 
राज्य के शासन को जोडने वाली कडी है । राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की 
नियुक्ति की जाती है। अब राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया 
गया है। अब राज्यपाल वेधानिक या नाममात्र की कार्यकारिणी है 
और मन्त्रि-परिपद्‌ वास्तविक है । 
राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसका कार्य-काल 

राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति 
के प्रति उत्तरदायी रहकर ही कार्य करता हैं। उसका कार्य-काल 5 वर्ष 
होता है परन्तु वह इस अवधि के पहले भी अपने स्थान से राष्ट्रपति 
को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। 5 वर्ष का काल समाप्त 
हो जाने के वाद भी राज्यपाल अपने स्थान को तव तक नहीं छोड सकता 
जव तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाता । इस समय 
राजस्थान में राज्यपाल डा० सम्पूणानिन्द है । 

राज्यपाल होने की योग्यताएँ 

राज्यपाल के पद पर सड़े होने के लिए किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित 
योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है -- 

(4) वह भारत का नागरिक हो । 

(2) उसकी आयु 35 साल तक हो । 

(3) और जो न तो सत्रीय ससद और न ही राज्य के विधान 
मण्डल का सदस्य हो । अगर कोर्ट ऐसा व्यक्ति जो विधान मण्डल या 
ससद का सदस्य है जौर उसकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्त होने 
की तारीख से उस स्थान वी सदस्यता को छोड देना होगा । 

राज्यपाल का वेतन तथा अन्य भत्ते 
राज्यपाल के वेतन के सम्बन्ध में जब तक ससद निश्चित नहीं कर 
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देती उसे 5000 रु० वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जायेगे। साथ ही उसे 
रहने के लिए मकान भी दिया जायेगा । राज्यपाल का वेतन तथा उसके 
अन्य भत्ते उसके कार्य-काल में कम नहीं किये जा सकते । 


राज्यपाल के अधिकार और कत्तेव्य 

जब राज्यों का पुनर्गठत नहीं हुआ था उस समय तक 'क' श्रेणी के 
राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल और 'ख' श्षेगी के राज्य का अध्यक्ष 
राजप्रमुख कहलाता था। इन दोनों पदो के कार्यो और अधिकारों में 
कुछ भी अन्तर नहीं होता था। पुनर्गठन में अब राजप्रमुख का पद समाप्त 
कर दिया गया है। प्रारम्भिक रूप में राज्यों की कार्यपालिका का 
अध्यक्ष होता है। सव शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। 
व्यवस्थापन और न्याय-क्षेत्र मे भी राज्यपाल के कार्य विस्तृत है। इस 
प्रकार वह विवाव भण्डल का जरूरी भाग माना गया हैं। जब तक 
राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती कोई भी विधेयक कानून का 
रुप नहीं ले सकता । उसे क्षमा करने का अन्तिम अधिकार प्राप्त है। 
केवल असम के राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने का अधिकार 
है । परन्तु वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी अवश्य होता है। राज्यपाल 
को अपने अधिकारों के उपभोग की पूरी स्वतन्त्रता है। उसे अपने 
अधिकारों के उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता है। वह अपने कार्यों के लिए 
किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । राज्यपाल की सहायता दायता और परा- 
भशे के लिए एक सन्त्ि-्परिपद्‌ का निर्माण किया गया हे परन्तु यह 
राज्यपाल की इच्छा पर निर्भेर हैं कि वह मन्त्रि-परिपद की राय माने 
या न मान । वसे तो सँद्धान्तिक सप से यह कहा जाता है क्वि मन्चि- 
परिपद्‌ के परामर्ण से राज्यपाल कार्य करेगा परन्‍्त व्यावहारिक स्पमे 
एसा करत से राज्यपाल के अधिकार-करत्तं व्य मन्त्रि-परिपद्‌ के अधिकार- 
फेत्त व्य हा जावगे । उपयु क्त बातो के आवार पर हम राज्यपाल के कार्यों 
का विभाजन निम्न णीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है जिनके आधार पर 

उसकी स्थिति का हमे भली-भाँति पता चलता है । 
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() कार्यपालिका सम्बन्धी श्रधिकार--ऊपर भी कहा गया है कि 
राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष है। अत कार्यपालिका सम्बन्धी 
अधिकार उसी के हाथो मे होते है जिनका भोग वह स्वय करता है या 
उसके पदाधिकारी करते हैं। जिन विययो मे राज्य का विधान मण्डल 
कानून वनाता है उसकी कार्यपालिका शक्ति वही तक फैली हुई है। 
राज्यपाल को मुस्यमत्री की नियुक्ति करके उसकी सलाह से अन्य 
मन्त्रियो की नियुक्ति करनी पडती है, राज्यपाल केवल स्वीकार करता है। 
परन्तु जैसा ऊपर देखने से मालूम होता है कि राज्यपाल मुख्य मन्त्र 
की नियुक्ति मे उतना स्वतन्त्र नही है क्योंकि जिस राजनीतिक दल को 
वहुमत मिलता है उसी के नेता को उसे मुख्य मन्त्री बनाना होता है। 
इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आ जाय जिसमे किसी दल का वहुमत 
न हो और कई व्यक्ति मुल्य मन्‍्त्री का पद चाहते हो तो इस अवस्था 
मे राज्यपाल की इच्छा से ही नियुक्ति की जायेगी | मुख्य मन्त्री की 
सलाह अन्य भन्त्रियो की नियुक्ति में ली जाती है। यदि राज्यपाल उसे 
नही मानता तो मुरय मन्त्री त्यागपत्र दे देता है। अत राज्यपाल को इस 
स्थिति में सम्भव हो सकता है त्यागपत्र देना पड़े । राज्यपाल लोक-सेवा 
आयोग की भी नियुक्ति करता है | मन्त्रियों के कार्य का बटवारा करना 
तथा शासन सचालन के नियम वनाना आदि इसी का काम है । 


(2) व्यवस्थापिका सम्बन्धी श्रघिकार---राज्यपाल विधान मण्डल 
का एक अग है। उसे अधिकार है कि वह विधान मण्डल की बैठक 
बुलाये, उन्हे स्थगित करे, विघटित करे तथा विधान मण्डल में भाषण दे 
और सदेश भेजे । विधान मण्डल में पास होकर विल जब तक राज्यपाल 
द्वारा स्वीकृत नहीं होता वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। 
राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह बिल को अस्वीकार कर दे, समाप्त 
कर दे या राष्ट्रपति की सलाह के लिए नोके रखे | यदि विधान मण्डल 
उसे पुन उसी रूप में राज्यपाल के पास भेजता है तो उसे पास करना 
पटता है । कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाव कानून समाप्त नहीं कर 


के 
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सकता उसे रोके रख सकता है | राज्यपाल को उस समय जब कोई अधि 
वेशन न हो रहा हो अध्यादेश पास करने का अधिकार है | इन अध्यादेशो 
का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि ” विधान मण्डल के कानून का होता 
है | परन्तु यह जरूरी है कि प्रत्येक अध्यादेश विधान मण्डल के आगामी 
अधिवेशन मे प्रस्तुत किए जायँ। विधान मण्डल को उन अध्यादेशों के 
स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार हैं। यदि विधान मण्डल 
उन्हे पास कर देता हैं तो वे कानन बन सकते है | इन अध्यादेशों का 
समय 6 हपते होता है । परन्तु विधान मण्डल मध्य में ही इन्हें समाप्त 
कर सकता है । उपयु क्त विवेचन से स्पप्ट हे कि राज्यपाल का व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कार्य अधिक महत्वपूर्ण है । 

(3) झ्राथिक श्रधिकार---राज्यपाल को वजट से सम्बन्धित अधिकार 
भी होते है। प्रत्येक वर्प का वजट विधान सभा मे राज्यपाल की 
अनुमति से प्रस्तुत होता है । इस वजट में उस वर्ष की आय का अनुमान 
से ब्यौरा तैयार किया जाता है। बिना राज्यपाल की आज्ञा के किसी 
भी मद की माँग विधान मण्डल से नही की जा सकती । राज्यपाल बचे 
हुए खर्च की माँगो को भी कारण बता कर प्रस्तुत कर सकता है । 
विधान मण्डल इन माँगो को कम कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है 
परन्तु वबढा नहीं सकती । 

(4) न्यापिक श्रधिकरार -- विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानूनों के 
अनुसार ही राज्यपाल दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है 
तथा उसे स्थगित भी कर सकता है । 

राज्यपाल के अधिकारों को जान लेने के बाद यह कहना 
आवश्यक ही है कि राज्यपाल का स्थान प्रभाव और वैभव का हैं 
शक्ति का नही है । क्योकि वह अपने बहुत से अधिकारों का भोग मब्त्रि- 
मण्डल और विधान भण्डल के प्रति उत्तरदायी होकर करता है । 
शासन पर उसका प्रमाव उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित है । 
राज्यपाल के स्थान की महत्ता त्तो इसी से ज्ञात हो जाती है कि किसी 
भी न्यायालय में उसके कार्यो के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती । 


सन्त्रि-परिषद्‌ तथा सुख्य मन्‍्त्री 


प्रत्येक राज्य मे एक मन्त्रि-परिपद्‌ होती है। वैसे तो राज्यपाल की 
सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित मानी गई है परन्तु 
व्यवहार मे मन्त्रि-परिषपद्‌ ही इन अधिकारों का उपभोग करती है । 


मन्त्रि-परिपद्‌ का सगठन, अवधि तथा योग्यताएँ 


संघीय शासन की ही भांति राज्य मे मन्त्रि-परिपद्‌ का संगठन किया 
जाता है। मन्व्रि-परिपद्‌ का नेता मुख्य मन्‍्त्री होता है। राज्य की 
विघान सभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुरय मन्त्री बनाता 
है , ओर मुग्य मन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्री चुनता है । मन्त्रियो की 
सस्या कितनी हो इस सम्बन्ध मे संविधान कुछ नही कहता । यह सस्या 
मुल्य मन्त्री राज्य की आथिक स्थिति, सरकारी काम और राजनीतिक 
स्थिति को ध्यान में रखकर करता हे । इस समय राजस्थान के मन्नत्रि- 
मण्डल में कुल 8 सदस्य हे । 8 केविनेट मन्त्री (जो प्रथम श्रेणी के 
मन्‍्त्री होते है ) ओर ]0 उप-मन्त्री । इन मन्त्रियो का कार्य-काल मुख्य 
मन्‍्त्री की इच्छा पर निर्भर हे | वैसे व्यवहार मे मस्त्रि-परिपद्‌ तव तक 
अपने पद पर आरूढ रहती हे जब तक विधान मन्डल का उसमे विश्वास 
हो। जब विवान मण्टल का विश्वास उन पर से उठ जाता हे तो या 
तो स्वय मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता हे या राज्यपाल उन्हे उनके पद 
में हटा देता हे । 
मन्त्रिमण्टल का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को विधान मण्डल 
का सदस्य होना जरूरी हे । अगर कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डल का सदस्य हो 
जाय आर वह विधान मण्डल का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के 
अन्दर ही उसका सदस्य बन जाना होगा । विधान मण्डल मन्त्रिमण्टल 
के सदस्यों के वेतन को निश्चिन कर्ता हे । 
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मन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाली 


मुख्य मन्त्री की सलाह से राज्यपातत मन्त्रियों के काम का बेंटवारा 
करता हैं । एक मन्त्री एक या एक से अधिक विभागों का सदस्य हो 
सकता है । मन्त्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से अपने कार्यो के लिए विधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । सव मन्त्री सिलकर किसी एक नीति 
का समर्थन करते है । 

मन्त्रि-परिषद्‌ के अधिकार ओर ककत्तंव्य 

यद्यपि राज्यपाल सम्पूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का अधिकारी है 
परन्तु वह उसका प्रयोग मन्त्रि-परिपद्‌ द्वारा करता है। मन्त्रि-परिपद्‌ 
उसे उन मामलों मे सलाह देती है जो कि विधान से अलग आते है। 
परन्तु व्यवहार मे अगर देखा जाय तो हमे ज्ञात होता है कि मन्त्रि- 
परिपद्‌ सम्पूर्णा काम राज्यपाल के नाम से करती हैं। परन्नु असम सीमा 
के प्रदेश मे यह वात लागू नहीं होती । व्यवहार में राज्यपाल के अधिकार 
मन्त्रि-परिपद्‌ के अधिकार है जिनके सम्बन्ध मे राज्य का विधान 
मण्डल कानून बनाता है । उनका कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्य वही तक 
सीमित है । विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य-#म बनाना, उनके पक्ष में 
बोलना, विद्वान मण्डल में अपने बहुमत से उन्हें स्व्रीकृत कराना ये सब 
मन्तरि-परिपद्‌ के ही काम हैं। मन्त्रि-मण्टल को विधान मण्डल के प्रश्नों 
का तथा आलोचना का जवाब देना होता है तथा साथ ही विवान 
भण्डल में अपनी नीति की व्या'या उसे करनी पडती हैं । कहने का अर्थ 
यह हैं कि उन सव वातो से यह निश्चय है कि मन्त्रि-परिपद्‌ राज्य की 
सरकार का बहत ही आवश्यक अग है । 

मुख्य मन्त्री 

चूंकि मन्त्रि-परिपद्‌ का मृर्य, मुग्य मन्‍्त्री ही होता हैं अत इसके 
सम्बन्ध में थोडा अलग से ज्ञान होना जरूरी है | जैसा कि ऊपर भी कह 
गया है हि मृय मल्वी को राज्यवाल नियुक्त कब्ता है, परन्तु यह याद 
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रहे कि विधान सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी 
के नेता को राज्यपाल मुख्य मन्त्री बनाता है। श्री हीरालाल शास्त्री 
राजस्थान के प्रथम मुख्य मन्त्री थे । उनके वाद श्री जयनारायरा व्यास 
को यह पद मिला, अब इस पद पर श्री मोहनलाल जी सुखाडिया है । 
मुख्य मन्‍्त्री की सलाह से ही अन्य मन्‍्त्रीगणा चुने जाते है। उसमे 
राज्यपाल का कोई हाथ नही होता । परन्तु मुस्य मन्त्री को अन्य 
मन्त्रियों के छुनते समय कुछ वातें ध्यान मे रखनी पडती हैं। जैसे उसे 
अपने दल के प्रभावशाली नेताओ को मन्त्रिमण्डल मे लेना जरूरी होता 
है । साथ ही उसे यह भी स्याल रखना पडता है कि मन्सत्रिमण्डल मे 
अल्पसख्यकों जैसे मुसलमान, परिगण्ित जाति आदि के प्रतिनिधि भी 
आये । इन्ही सव वातो को ध्यान मे रखकर राजस्थान का भन्त्रि- 
मण्डल वनाया गया है। मन्त्रि-परिपद्‌ के सदस्यो की कितनी सस्या हो 
यह निश्चित करना भी मुस्य मन्त्री का ही काम है । 


(3) 
विधान मण्डल 


संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य मे एक विद्वान मण्डल 
होगा । यह विवान मण्डल राज्यपाल, एक या दो सदनों से मिलकर 
बनेगा (क्योकि कुछ राज्यों में एक सदन है कुछ मे दो सदन हैं अत 
ऐसा कहा गया है) जहाँ पर दो सदन होते है वहाँ निम्न सदन को 
विधान सभा और उच्च सदन को विधान परिपद्‌ के नाम से पुकारा 
गया है । राज्यों के पुन सगठन के वाद निम्नलिखित राज्यो में दो सदनों 
का निर्माण किया गया है 


] आमन्ध्र 
2. विहार 
3. मद्रास 
4. महाराप्ट 


उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी वगाल 
प्‌जाव 

मैसूर 

मच्य प्रदेश 

जम्मू तथा काश्मीर 


विधान परिषद के निर्माण तथा तोइने की विधि 


सविधात में यह लिखा है कि यद्दि फ्रिसी राज्य से विधान परिपद्‌ 
नही है, सरकार वहाँ (उस राज्य में) इसका निर्माण करना चाहती है, 
तो वह विधान सभा के दो-त्तिहाई बहुमत से विधान परिपद्‌ वना सकती 
है । इसके विपरीत यदि कही विधान परिपद्‌ है और बहाँ से उसे हटाना 
है, तो भी उसे विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से पास 
होने पर हटाया जा सकता है । अब हम नीचे यह वतायेंगे कि विधान 
मण्डल के दोनो सदनों का कैसे निर्माण किया जाता है और उनके कार्य 
क्या है ? पहले हम विद्यान सभा को ही लेंगे । 


3 ५४७ ८०८ 3 5» (शा 


विधान सभा 
विधान सभा की निर्वाचन विधि तथा सदस्यों की सख्या 


विधान सभा का निर्वाचत् वयस्क मताधिकार के आबार पर किया 
जायेगा । अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो कि 2] चर्ष का हो तथा उस पर कोई 
अप्टाचार, गैर-कानूनी कार्यवाही का आरोप न हो, विधान सभा के 
सदरयो को चुन सकता है । सविधान मे कहा गया है कि यह प्रयत्न 
रहना चाहिए कि सारे देश के प्रतिनिधित्त का अनुपात समान हो । 
विदान सभा का निर्वाचन यस॒युक्त निर्वाचन प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप में 
जनता द्वारा होगा। अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब अलग-अलग 
अपनी-अपनी जाति को नहीं वरत्‌ सव मिलकर सवका निर्वाचन करेंगे। 
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विघान सभा के सदस्यो की सख्या कितनी होगी यह राज्यो की आबादी 
पर निर्भर होगा । राज्यों के पुन सगठन होने के बाद विधान सभा के 
सदस्यों की सरया निम्नलिखित रूप मे दिखाई गई है -- 


राज्य का नाम विधान सभा फे सदस्णो की सख्या 
] आमन्ध्र 30] 
2 असम ]08 
3 विहार 348 
4 गुजरात 54 
5 मध्य प्रदेश 288 
6 मद्रास 205 
7 महाराष्ट्र 264 
8 मंसूर 208 
9 पजाव ]54 
0 राजस्थान ]76 
]] पश्चिमी वगाल 252 
82 जम्मू तथा कश्मीर 75 
]3 केरल ]26 
]4 उडीसा ]40 
]5 उत्तर प्रदेश 430 
]6 नागाल॑ड (अन्तरिम परिपद्‌) 


विधान सभा के सदस्यो की योग्यताएँ, कार्य-काल, 
वेतन तथा भत्ते 
विधान सभा का सदरय वनने के लिए व्यक्ति को यह जरूरी है कि-- 
(]) वह भारत का नागरिक हो ) 
(2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो । 
(3) वह विवान मण्डल द्वारा निर्वारित सब योग्यताएँ पूरी 
करता हो । 
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(4) वह किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहों। 

(5) वहू पागल, कोढी या दिवालिया न हो । 

विधान समा के सदस्यों का कार्य-काल 5 वर्ष होता है। सकट- 
कालीन अवस्था मे ससद उनका कार्य-काल एक समय में एक वर्ष बढ़ा 
सकती है । विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर 'नर्घारित वेतन और 
भत्ते विधान सभा के सदस्यो को दिये जायेंगे । 


विद्यान सभा के सदस्यों के अधिकार 


विधान सभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इन 
सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सदन में सापण दें और अपने विचारों 
को प्रकट करें । इन सदनों मे जो सदस्य अपने विचार प्रकट करते है 
किसी भी न्यायालय मे उनकी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती । 

राजस्थान विधान सभा की कुल सदस्य सख्या 76 है । 962 में 
सम्पन्न हुए तृतीय आम छुनावों के पश्चात्‌ काग्रेस पार्टी को बहुमत 
मिला । विधान सभा में विभिन्न दलो की स्थिति निम्न प्रकार है --- 


काग्रेस 88 
साम्यवादी 5 
स्वतन्त्र पार्टी 30 
जनसघ 85 
प्रजा-ममाजवादी 2 

अन्य 30 


विधान परिषद्‌ 
विधान परिपद्‌ का चुनाव तथा उसके सदस्यो की सख्या 
विधान परिषद्‌ का चुनाव पप्रन्यक्ष सूप से जनता के प्रतिनिधियों के 
निर्वाचन-मण्टल द्वारा किया जाता है । यह निर्वाचन-मण्डल चार प्रकार 
के होते है जो इसे घुनते हैं --- 
) थे नीय यु 5. ७७० के 
() स्थानीय सस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला थोई तथा वे 
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स्थानीय कर्मचारी जिन्हे ससद द्वारा निर्वाचन-मण्डल मे शामिल होने की 
आज्ञा है, विधान परिपद्‌ के सदस्यो मे से ३.भाग बचनेंगे । 

(2) एक ऐसा शिक्षित व्यक्तियों का मण्डल जो उस राज्य का 
निवासी हो तथा जो वी० ए० की परीक्षा तीन वर्ष पहले पास कर चुका 
हो वह कुल सदस्यों का ,5५ वा भाग चुनेगा । 

(3) ऐसे अव्यापको का निर्वाचन-मण्टल जो कि किसी माध्यमिक 
पाठशाला तक ही पढाते हो, सदस्यों का £; वा भाग चुनेगा । 

(4) राज्य की विधान सभा का स्वय निर्वाचन-मण्डल होगा जो 
परिषद्‌ के सदस्यों का $ भाग नुतेगा । 

(5) विधान परिपद्‌ के ४ सदस्यो का चुनाव राज्यपाल द्वारा होगा । 
राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान आदि के ज्ञाता को ही इसका सदस्य 
बनायेगा । 


यहाँ पर यह नहीं भ्रूलना चाहिए कि वह निर्वाचन-मण्डल एकल- 
सक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा परिपद्‌ के सदस्य च्ुनता 
है । विधान परिपद्‌ के सदस्यों की सख्या विधान सभा के सदस्यों की ३ 
होनी चाहिए परन्तु यह सरया 40 से कम न हो। इस समय उत्तर- 
प्रदेश विधान परिषद्‌ के सदस्यों की सस्या 08 है। अत भिन्न-भिन्न 
राज्यों में इस समस्या को कैसे रखा गया है इसे नीचे दिसाया जाता है । 


राज्य का नाम परिपद्‌ के सदस्यों को सपा 
आन्ध्र 90 
बिहार 96 
महाराष्ट्र 4 गुजगत ]08 
मद्रास 63 
मध्य प्रदेश 90 
जम्मू तथा वष्मीर 36 


मैसूर 63 
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उत्तर प्रदेश 08 
पश्चिमी वगाल 45 
पजाच हे 


विधान परिपद्‌ के सदस्यो की योग्यताएँ 
कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते 


विघान परिपद्‌ का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को निम्न योग्यताएँ 
पूरी करनी चाहिए --- 

()) वह भारत का नागरिक हो । 

(2) 30 वर्ष से कम उम्र न हो । 

(3) वह उन सब योग्यताओ को पूरी करता हो जो विधान मण्डल 
द्वारा निश्चित की गई हैं । 

(4) वह पागल, कोढी, दिवालिया और अपराधी न हो । 

विधान परिपद्‌ एक स्थाई सस्धा है, वह पूर्णात भग नही होती । 
प्रति दो वर्ष के बाद इसके एक-तिहाई सदस्य अपना पद छोडते हैं और 
उसके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते है । इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य 
का कार्य-काल 6 वर्ष कहा जा सकता है । विवान परिपद्‌ को विधान 
मण्डल द्वारा निश्चित किये बेतन और भत्ते दिये जाते है । 


विधान परिपद्‌ के अधिकारी तथा अधिकार 


परिषद्‌ के सदस्य अपने सदस्यों में से एक समापति और एक उप- 


सभापति चुनते है । विधान सभा के समस्त अधिकारों का उपभोग 
विधान परियपद्‌ के सदस्य करते है । 


(राजस्थान राज्य में यद्यपि विधान-परिपद्‌ नहीं हैं, फिर भी 
विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए विधान-परिषद्‌ का विवरण दिया गया है।) 


विदान मण्डल के अधिकार 
हम यह कह सकते है कि विधान मण्डल के वही अधिकार हैं जो कि 
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ससद को सधीय विपयो मे मिले हुए है। इनका वर्णन हम निम्न 
शीर्षको में करेंगे --- 

(7) विधि निर्माण सम्बन्धी श्रधिकार-कानून वनाना विधान 
मण्डल का प्रमुख काम है । राज्यों की सूची मे दिये गये सभी विपयो 
के सम्बन्ध मे विधान मण्डल कानून बनाता है । उसे समीपवर्ती सूची 
के विपयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है । परन्तु इस क्षेत्र 
में यदि राज्य और ससद के कानूनों मे कोई विरोध होता है तो वह 
कानून लागू नही किया जायेगा । साधारण परिस्थिति मे विधान मडल 
स्वतन्त्र है, परन्तु सकट-काल मे उसके अधिकारों मे राष्ट्पति तथा 
ससद दखल दे सकता है । 

(2) श्राथिक श्रधिकार--विधान मडल का दूसरा मुरय काम 
वजट पास करना है | प्रति वर्ष विधान सभा में आय-व्यय का व्योरा 
राज्यपाल की सम्मति से पेश किया जाता है । विघान मडल इसमे कमी 
कर सकता हे, और अस्वीकृत भी कर सकता है, परन्तु उसे बढाने का 
अधिकार नही हैं । विधान सभा के निशय वजट के वारे में अन्तिम 
होते है, परन्तु विधान परिपद्‌ के पास यह विचार के लिए अवश्य भेजा 
जाता है । 

(3) शासन-सम्बन्धी श्रधिकार--विधान मण्डल मन्त्रि-परिपद्‌ को 
नियन्त्रण मे रखकर उसे जन-कल्याण में लगाती है। विवान मण्टल 
को यह अधिकार है कि वह मन्त्रि-परिपद्‌ से प्रश्न पूछि या उसकी नीति 
की आलोचना करे । विधान मण्डल यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर दे तो मन्त्रि-मण्डल को त्यागपत्र देना पडता हे । 

इस प्रकार से हम देखते है कि विधान मण्डल पर शासन के 
नियन्त्रण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। 

(4) 
उच्च न्यायालय 

“ज्य का सबसे मुर्य न्यायालय उच्च न्यायालय है । प्रत्येक राज्य 
में एफ उन्च न्यायालय होता है। यह उच्चतम न्यायालय के अथीन 


को, 


होता है। जो निर्णय उच्चतम न्यायालय देता हैं उसे उच्च न्यायालय 
को मानता पडता हैं। परन्तु उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के 
निर्णय को मानने के लिए वाध्य नहीं है। यह उस निर्णय को बदल 
सकता है। वैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की भाँति नागरिकों 
के मताधिकारों का सरक्षण करता है। 

उच्च न्यायालय का सगठन व न्यायाधीशो की योग्यताएँ 

एक उच्च न्यायायल में एक मुख्य न्‍्यायावीश तथा दूसरे न्‍्यायाघीश 
होते है । इन न्यायाधीशों की सख्या कितनी होंगी वह राष्ट्रपति ही 
निश्चित करता है । राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है । 
इसमे मुस्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायावीण हैं । 

किसी भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का नन्‍्यायाथीण होने 
से लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जरूरी होता है -- 

() वह भारत का नागरिक हो । 

(2) कम से कम 0 वर्ष तक भारत के किसी न्याय सम्बन्धी पद 
पर रहा हो, या, 

(3) राज्यों के उच्च न्यावालयों मे लगभग 0 वर्ष तक अधिवक्ता 
रहा हो । 

न्यायाधीशों का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते 

60 वर्ष की आयु तक न्यायाबीश अपने पद पर कार्य कर सकता 
है । परन्तु इसके पुर्वे भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग-पत्र दे 
सकता है | यदि ससद के दोनों भवनों के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई 
वहुमत से किसी न्‍्यायाबीश को दुराचारी सिद्ध करते है तो राष्ट्रपति 
उसे पद से हटा सकता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 
4000 रु० वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य न्‍्यायावीशों को 3500 रू० 
चेतन और अन्य भत्ते दिये जाते हैं। यह वेतन और भत्ते उनके कार्य 
की अवधि में कम नहीं किये जा सकते । 

उच्च न्यायालय के अधिकार 
प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार होते है-- 
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() न्याय सम्बन्धी अधिकार, और 

(2) प्रवन्व सम्बन्धी अधिकार | 

4 न्याय सम्बन्धी श्रधिक्षार--न्याय सम्बन्धी अधिकारों को दो 
भागों में बाँठा जा सकता है--- 

(क) (प्रारम्भिक क्षे त्राधिकार, और (ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार । 


(क) प्रारम्भिक क्षे त्रैधिकारो---कौन कौन से मुकदमे उच्च न्याया 
लय सुनेगा, इनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। परन्तु संविधान 
बनने के पहले कलकत्ता, वम्वई, मद्रास के उच्च न्यायालय प्रारम्भिक 
क्षेत्राधकारों का भोग करते थे, वैसा अब भी होता है। इस क्षेत्र मे वे 
दीवानी मुदकमे होते है जिनको खफीफा अदालतों मे पेश नही किया जा 
सकता और वे फौजदारी मुकदमे आते है, जिनका फैसला सेशन जज की 
अदालत में नही होता । मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमे विशेष रूप से 
उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार मे आते है । मुकदमे या तो 
उच्च न्यायालय सुनता है या उच्चतम न्यायालय | व्यवहार में उच्च 
न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही सुनता है । 

(ख) श्रपीलीय क्षे नाधिकार--इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च 
न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमो 
की जपील सुनता है । इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार 
है क्लि वह अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मेंगाफर 
उसकी छानवीन करे। 

2 प्रवन्ध सम्बन्धी श्रधिकार--उच्च न्यायालयों को यह जधिकार 
होता है कि वे अपने पास के न्यायालयों का उचित ल्‍प मे प्रबन्ध करे 
तथा उनके वार्या का निरीक्षण करें । उच्च न्यायालय निम्नलिजित 
तरीकों से उनका निरीक्षण करता है -- 


() उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से क्रिसी भी मुकदमे के 
फागज मेंगाफकर उसकी जाँच कर सकता है । 
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(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार हे कि वह न्यायालय के लिए 
ऐसे नियम बनाये जिससे उनका काम आसानी से चल सके । 

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में सी नियम बना सकता हे कि 
किसी भी न्यायालय को किस मुकदमों का रिकार्ड रखना चाहिए । 

(4) उच्च न्यायालय जिला न्‍्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, 
'उनके बेततल में कमी और छुट्री आदि के सम्बन्ध मे भी नियम बनाने का 
अधिकारी हे । 

(5) उच्च न्‍्यायालय को अधिकार हे कि वह एक न्यायालय का 
मुकदमा दूसरे न्यायालय में भेज दे । 

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकारों को पुन स्थापित करने हेतु राज्य 
के कर्मचारियों को अपना आदेश दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति गैर- 
कानूनी ढंग से जेल में बन्द कर दिया गया हो तो उसे वह छुटवा 
सकता हे । 


(7) कोई भी न्यायालय बिना उच्च न्यायालय की आजा के किसी 
भी व्यक्ति को फॉसी की सजा नहीं दे सकता । 

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारों के 
कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र मे रखना है । 


ग्रश्यासाथ प्रइन 


॥ राज्यपाल किसे कहते हैं ? राज्यपाल का पद प्राप्त करने के 
लिए किन योग्यताओ का होना जरूरी है ? 
राज्यपाल के अधिकारों की सक्षिप्त विवेचना करिए । 

3. मन्नि-परिषद्‌ का संगठन कैसे होता है ? इसमे मुख्य मन्त्री 
की वया स्थिति होती है ? 


4. भन्त्रिनपरिपद्‌ के कार्यो की विवेचना करो । 
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विधान मण्डल का निर्माण कैसे होता है ? उसके दोनो सदनों 
के बारे में सक्षेप में बताओ । 

विधान मण्डल के कार्यो की विवेचना करिए । 

उच्च न्यायालय का सगठन कैसे होता है ? न्‍्यायाबीशों मे 


किन योग्यताओ का होना जरूरी है ? 
उच्च न्यायालय के अधिकारो की सक्षिप्त विवेचना करिए | 


भाग 3 
राजस्थान तथा उसका प्रशासन 


(94 


भारत के अन्य भागो की तरह यहाँ कृषि आदि की सुविधा है । राज- 
स्थान का पूर्वी प्लैटो वेतवा नदी के वर्षा वाले क्षेत्र मे पडता है और 
यहाँ पर काफी वर्षा भी होती है । 

(2) जनसख्या--सन्‌ 96] की जनगरणाना के अनुसार राजस्थान 
मे आवादी 2,0,55,602 है। 95] की जनगणना के अनुसार 26 20 
प्रतिगत जनमसस्या मे वृद्धि हुई है। वैसे राजस्थान की जनसख्या 
सन्‌ 90] से निरन्तर बढ रही है जेसा कि न्म्नलिखित आँकडो से 
स्पप्ट है 


वर्ष जनसह्या (लाखो मे) 
90] ]02 
49 |] 09 
93॥ ]27 
]947] ]38 
95] 59 
96] 202 


राजस्थान की 2,04,55,602 की आवादी में ,05,64,082 पुरुष 
और 95,9,520 स्त्रियां हैं । राजस्थान की जनसरया में यौन अनुपात 
],000 908 का आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुपात पिछले 
60 वर्षो से इसी प्रकार चला आ रहा है । 

(3) राजस्थान का एकीकरण--.आज का राजस्थान इतिहास में 
पहली बार अपने इस वर्तमान स्वरूप में आया है। इसके पहले यह 
विभिन्न राज्यों एव जागीरो में वेंटा हुआ था जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद मिलाकर एक किये गये है । 

राज्य पुनर्गठन के पूर्व राजस्थान वी” श्रेशी का राज्य था और 
यहाँ पर महाराजप्रमुस, राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख के पद थे । राज्यो 
के पुनर्गंडन के बाद राज्यों का यह वर्गीकरण समाप्त हो गया और 
राजस्थान भी अन्य राज्यों की भाँति भारतीय संघ का एक राज्य बना 


( 95 ) 


दिया गया और महाराजप्रमुख, राजप्रमुख, उप-राजप्रमुख आदि के पदों 
को समाप्त कर दिया गया और अन्य राज्यो की भाँति राष्ट्रपति, गवर्नर 
(राज्यपाल) को नियुक्ति करने लगा । 


यह जानना बहुत ही उपयुक्त होगा कि वतेमान राजस्थान कैसे 
बना ? सर्वप्रथम (सबसे पहले) अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करोली को 
मिलाकर 8 मा, 948 को मत्स्य सघ (यूनियन) वनाया गया । 
इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय मन्‍्त्री (व्र्स, माइन्स एण्ड पावर्म ) श्री 
नग्हारि विष्ण गाडगिल ने किया | इसके एक सप्ताह वाद राजस्थान सघ 
का उद्घाटन हुआ जिसमे वाँसवाडा, वू दी, ट्रगरपुर, कालावाड, किशन- 
गढ, शाहपुरा और टोक शामिल थे । इसके तीन दिन बाद उदयपुर के 
महाराणा ने भी इस सघ में सम्मि/लत होने के लिए सहमति प्रकंट की 
और नवीन राजस्थान यूनियन बनाया गया । इसकी राजघानी उदयपुर 
थी । इसका उद्घाटन 8 अप्रैल, 948 को प्रधानमन्त्री ० जवाहरनाल 
नेहरू ने किया । मार्च,,949 में जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, जैसलमेर को 
मिलाकर वबृुहत्‌ राजस्थान संघ बनाया गया । इसका उद्घाटन तत्का- 
लीन ग्रह मन्नी सरदार वल्‍्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, 949 को किया। 
5 मई, 948 को मत्स्य सघ का शासन भी राजस्थान को सौंप दिया 
गया । सिरोही राज्य को जनवरी, 950 में दो भागों मे बॉट दिया 
गया । आवयू और दिलवाडा के ताहलुके वम्बई को दे दिये गये और वाकी 
हिस्सा राजस्थान को दे दिया गया । छ वर्षो के वाद सन्‌ 956 मे राज्य 
पुनर्गठन के बाद अजमेर, जो "मी' श्रेणी का राज्य था, राजस्थान में 
मिला दिया गया तथा साथ ही आयबू, जो कि बम्बई में मिला दिया 
गया था और मध्यप्रदेण का टप्पा सूुनैल राजस्थान में मिला दिया गया । 
उसे बदले मे सिरोज का इलाका राजस्थान से हटाकर मध्यप्रदेश 
को दे दिया गया । 

यह है हमारे राजस्थान के निर्माण की कहानी । वर्तमान राजस्थान 
छोटी-बडी 22 भूतपूर्व देशी रियासतो को मिलाकर बना है । 


(६: 05. 2) 


(4) सामाजिक एवं आथिक दक्ा---्लामाजिक दृष्टि से राजस्थान 
का इलाका स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय मे ही काफी पिछडा हुआ था । 
डइसका कारण यह था कि राजस्थान के वहुत वडे भू-माग मे आवागमन 
की सुविधा नही थी, लोगों को पढने लिखने के साधन प्राप्त नही थे । 
जागीरदारी प्रथा के कारण गरीबी भी थी । इसके अलावा यह इलाका 
बहुत से छोटे-छोटे राज्यों मे बेटा हुआ था जो कि सामाजिक उन्नति के 
लिए अधिक कुछ कर सकने मे असमर्थ थे। किसान गरीब थे क्योकि 
बहुत बड़े भरू-भाग में वर्षा की कमी के कारण उन्हे अपनी फसलो के 
लिए प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर रहना पडता था। यह दूसरी बात 
है कि इस इलाके के लोगों ने भारत के औद्योगीकरण मे प्रमुख भाग 
लिया है। मारवाटी पूंजीपतियो ने कलकत्त और वम्ब्ई मे कारोबार 
स्थापित किये हैं और देण के आर्थिक विकास में सहयोग दिया है । देश 
के अनेक सफल पूजीरपति राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आये है । 

राजनीतिक हृप्टि से भी राजस्थान पिछडा हुआ था क्योकि यहाँ के 
राजा और जागीरदार अपनी सत्ता के विरोब मे या आलोचना के रूप 
में कुछ भी सुनना नही चाहते ये । राजनीतिक जाग्रति थोडी-बहत प्रिटिश 
भारत के सम्पर्क में जाने से हुई थी क्योंकि राजस्थान के अनेक लोग 
ब्रिटिश भारत में व्यापार और नौकरी के सिलसिले में आया-जाया करते 
थे। परन्तु वह जाग्रति उन्ही तक सीमित थी । प्रान्त के आन्तरिक भागों 
में रहने वाली जनता तक शायद यह भावना नहीं पहुँच पाती थी । 

कुछ बड़ राज्यों मे शासन प्रवन्धय काफी ठीक था, लोगो के विचार 
जानने के लिए राजा प्रयत्नणील भी थे | जयपुर, जोधपुर, वीकानेर के 
राज्यों में लेजिसलेटिव एसेम्बली भी थी जो जनता के विचारों का प्रति- 
निधित्व करती थी, परन्तु छोटे राज्यो में ऐसा नहीं था। वहाँ जागीर- 
दार या राजा का हक्‍म ही कानून होता था जौर उपक्षा करने वानों को 
कठोर दण्ड दिया जाता था । 

राजस्थान की जनसर्या को दो भागों में बॉठ सकते ई---पग्रामीण 
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और शहरी जनता | यहाँ जनसस्या का 47 6 प्रतिशत ही खेती पर 
निर्भर करता हैं। यहाँ के काफी लोग (राजपूत, गूजर, जाट) भारतीय 
सेना मे सैनिक और अधिकारी के रूप में काम करते रहे हैं । वहुत नारे 
दूसरे लोग देश के अन्य भागो मे नौकरी आदि करते हैं । इस तरह यह 
कह सकते है. कि राजस्थान की जनता आशिक हृप्टि से उतनी पिछडी 
हुई नही है जितनी पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार या आसाम, वाल आदि 
में है। 


आज राजस्थान ने अँगडाई ली है और परिवर्तंव के पथ पर अग्रसर 
हो रहा है । आज राजस्थान प्रकृति से भगड कर अपनी सत्ता स्थापित 
करने को उतारू हो रहा है। विज्ञान को सहायता से हजारों एकड 
रगिस्तानी इलाके अब कृषि योग्य बनाये जा रहे ह। खेती के पुराने 
तरीको का स्थान नये वैज्ञानिक ढंग ले रहे हैं। बहुत जल्दी ही राज- 
स्थान भारत सच का एक उन्नतिशील राज्य हो जायेगा । 


(5) राजस्थान फो साहित्य-परम्परा--राजस्थान वाहर वालो के 
लिए सर्देव से ही आकर्षण का केच्र रहा हैं। आज भी राजस्थान में 
काफी तादाद में बाहर से पर्यटक आते हे । राजस्थान का अपना स्वय 
का एक इतिहास है और इसकी अपनी एक परम्परा है । भारतीय इति- 
हास राजस्थान के वीरो की अनेक ऐसी कहानियों से भरा पडा है 
जो राजपूतो की वीरता एवं शौर्य की अटूट श्य खला का निर्माण करती 
है । राजस्थान के राजभवन, गट और पुराने किले पर्यटकों के लिए विशेष 
आकर्षण के केन्द्र है । 


साहित्यिक हृष्टि से राजस्थानी साहित्य बडा समृद्ध है । पृथ्वीराज 
शासों को रचना राजस्थान में हुई थी । डिगल और पियल का हिन्दी 
साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान हे। मीराबाई की रचनायें भी 
राजस्थानी मे ही हैं। राजपूतो ने समय-समय पर भारत के इतिहास में 
भाग लेने का प्रवत्व किया है, यह दूसरी वात है कि किन्ही विशेष कारणो- 
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बण उन्हे सफलता न मिल सकी । यदि !63 मे पृथ्वीराज शाहवुद्दीन 
गोरी से हार नही जाता तो भारतीय इतिहास की रूपरेखा दूसरी होती । 
इसी तरह यदि राणा साँगा खनवाहा की लडाई में हार नही जाता तो 
फिर एक वार इतिहास बदल जाता । अकबर के समय में एक वार फिर 
से मेवाड के शासको ने स्वतन्त्रता स्थापित करने की चेष्टा की और बहुत 
हद तक सफ्ल भी हुए । 

आज हमारा नया राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है। यह 
तरवकी हर दिशा में हो रही है--राजनीतिक, सामाजिक एव आथिक । 
राजनीतिक दृष्टि से हमने सबसे पहले लोकतनन्‍्त्रीय विकेन्द्रीकरण का 
प्रयास किया है। वैसे यद्र कहा जा सकता है कि उसमे हम कहाँ तक 
सफल हुए है परन्तु परिश्रम का श्रेय हमे है ही । राजस्थान में जहाँ किसी 
समय जागीरदारी का वोलवाला था वहाँ प्रजातन्त्र और लोकतन्त्रीय 
विकेन्द्रीकरण अवश्य ही महत्त्वपूर्गा कदम है। सामाजिक क्षेत्र में नई 
उन्नति हो रही है। सामाजिक कुरीतियो का अन्त किया जा रहा है । 
पर्दा-प्रया कम हो रही है। मृतक भोज में अब पहले जैसा उत्साह नही 
दिखाया जाता । प्रान्तों के आन्तरिक भागों मे लडके, लटकियों के लिए 
स्कूल खोले जा रहे हैं | औद्योगिक विद्यालयों का निर्माग किया जा रहा 
है । लडकियों के लिए कालेज ग्पुल रहे है । यह सब विकास के ही तो 
प्रमागा है 

आश्थिक हृष्टि से राजस्थान के प्जीपतियों ने अब राजस्थान की 
ओर भी फिर कर देखा है और नये-नये कत-कारसाने राजस्थान में 
स्थापित किये जा रहे है। राजस्थान नहर बन जाने के बाद राजस्थान 
के एक बहत बड़े भू-भाग भें पानी की कमी दूर हो जायगी और यह 
भू-भाग भी उतना ही विकसित जर समृद्धिणाली हो जायगा जितना कि 
आज गगानगर का इलाफजा है । 

वि सोमाजिक सेवायें--स्वतावनता प्राप्ति वे पृव राजस्थान की 
सामाजिक सेवाजों पा वरहत फम “यान दिया जाता था। छोटी रियासनों 
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के शासक इतना घन सामाजिक सेवाओं पर व्यय भी तही कर सकते थे 
क्योंकि उतकी आय सीमित थी । दूसरे उनमें सामाजिक सेवाओं को उप- 
लब्ब करने की भावता का नी सर्ववा अभाव था । आज हमारे राज्य में 
शहरी क्षेत्र में (65 अन्पताल हे जहाँ कि 7,739 रोगियों को भर्ती 
किया जा सकता है । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों मे 90 सरकारी अस्पताल 
है जहाँ कि 857 रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। इनके अतिरित्त 
राज्य में 249 डिस्पेन्सरियाँ (औपधालय) भी है जिनसे 82 शहरी क्षेत्र 
मे और 67 यामीणा क्षेत्र मे है । इनके अतिरिक्त विशेष सोगो की 
चिकित्सा के लिए राज्य मे 39 अस्पताल (चिकित्सालय) है, जहाँ कि 
405 रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार 4] औीपधालय 
(डिन्पेन्सरियां) भी है जिनमे से 73 शहरी क्षेत्रों मे और 4 ग्रामीण 
क्षेत्रों भे है। राजस्थान के धन सम्पन्न सेठो ने भी चिकित्सालय आदि 
बनवाने मे उचित उत्साह दिखलाया है। कुछ चिकित्सालय तो सर्वथा 
निजी बन से ही चलाये जाते है और कुछ मे सरकारी और गैर-सरकारी 
घन का सहयोग रहता है। राज्य में ऐसे 25 चिकित्सालय है जो या तो 
गैर-सरकारी है या सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से चलाये जाते है 
इन चिकित्सालयों में ,44 रोगियो की चिकित्सा का प्रवन्ध है। इसी 
प्रकार राज्य मे 40 औपवालय भी सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग 
से चलाये जा रहे हैं जिनमे 26 जहरी इलाकों मे और ॥4 ग्रामीण 
इलाको मे स्थित हैं । 


राज्य में ठाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयत्न 
किया हैं| जयपुर मे मेडीकल कालेज मे सीटों की सरया वटा दी गई 
हैं। वीकानेर में दूसरा मेडीकल कालेज सोला गया है । दोनो यगहो में 
सिलादर पति वर्ष 220 विद्यार्थी झज्टरी शिक्षा के लिए भर्ती किये 
जाने दी व्यवस्था है । इसके अतिनिक्त राज्य में चेचक उन्मूलन, मलेरिया 
उन्मूलन तथा अन्य सोंगो के उन्तूलन के लिए दी प्रयत्न किये जा रहे 
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है | नर्सों, प्रशिक्षित दाइयो आदि की कमी को दूर करने के लिए 
प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा रही है । 

(ग) जागीरदारी उन्पतूलन--स्वतन्त्रप्ता प्राप्ति के बाद सन्‌ 952 
में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया गया | परन्तु सन्‌ 954 
तक जागीरदारी उन्मूलन का काम पूरा नही हो सका । अब ऐसे धार्मिक 
जागीरदारों को छोडकर जिनकी आय ,000 रुपये से कम है, सभी 
जागीरे समाप्त कर दी गई हें और इन जागीरदारो को मुआवजा दे 
दिया गया है जो कि 45 वापिक किश्तो में जागीरदारो को दे दिया 
जायगा । इसी तरह विस्वादारी और जमीदारी की प्रथाओ का भी 
अन्त कर दिया गया हे । राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 955 के अनुसार जो 
भी रैयत जमीन जोत रहा था वह अब जमीन का मालिक हो 
गया है । 

जागीरदारी उन्मूलन एक वडा महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता हू 
क्योंकि राजस्थान की कृपक जनता जागीरदारो के अत्याचारो से अत्यन्त 
ही पीडित थी | कोई भी किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं हो पाता 
था, फलस्वस्प भूमि की उपज को बढाने के लिए वह पैसा खच करना 
नही चाहता था क्योकि उसे सदेव ही यह भय बना रहता था कि 
जागीरदार उसे हटा देगा । अब राजस्थान मे किसान अपनी भूमि का 
मालिक हैं| वह अब इस विश्वास के साथ उस पर पैसे खच कर सकता 
है कि इसका फल उसे और उसके वाल-बच्चो को ही मिलेगा । 

(घ) सामाजिक समानता--?ाजस्थान में सामन्तशाही जौर जागीर- 
दारी के कारग्य सामाजिक जसमानता बहुत ही अधिक थी | जांगीरदारो 
की कोठियों वे आगे छत्तरी लगा कर निकलना या किसी सवारी पर बैठ 
कर निकलना मना था । अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के साथ 
काफी जत्याचार क्यि जाते थे। भारतीय सविध्यन के अनुसार अब 
छृआछूत एक दण्डनीय जपराध घोषित कर दिया गया हैं और सामाजिक 
समानता को मौलिक अधिकारों में सम्मिवित कर जिया गया है । यही 
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नहीं पिछडी हुई जातियो को आगे वढाने के उद्दं श्य से सरकारी नौक- 
रियो में, विधान सभाओ मे, संसद मे, उनके लिए स्थान सुरक्षित कर 
दिये गये हैं । उनके लिए शिक्षण-सस्थाओ में विशेष दात्र-वृत्तियों का 
प्रवन्ध भी किया जाता है । 


यह कहना अनुचित होगा कि राजस्थान में अब सामाजिक समानता 
स्थापित हो गई है और छुआछूत आदि का अन्त हो गया है। राज्य की 
जनता का वहुत बडा भाग गाँवों में रहता है और वहाँ अभी भी छुआ- 
छत की प्रथा चालू है । यह दूसरी वात हे कि शिक्षित युवक और 
युवतियाँ इसमे विश्वास न करे, परन्तु घरो में उनका व्यवहार भी प्राय 
उसी प्रकार का होता है जेसा कि उनके माता-पिता या अन्य वयोवुद्ध 
लोगो का होता है । यह इसलिए होता है कि छुआछुत को लोग अब भी 
घ॒णयास्पद नहीं समभते इसलिए इसके उन्मूलन के लिए जो भी कदम 
उठाया गया है यह जनता की वास्तविक माँग न होकर उन पर थोपी 
गई वस्तु-सी हो गई है । द 

(3) श्रनुसुचित जातियाँ या जन जातियाँ--राज्य मे प्राय 23 
लाख के लगभग अनुसूचित जातियो और जन-जातियो के लोग रहते है । 
यदि सारे पिछड़े वर्गों को देखा जाय तो इनकी सख्या प्राय 68 लाख के 
करीब हो जायगी, इन लोगों की आथिक दगा अत्यन्त ही दयनीय है। 
इससे दो बाते पैदा हो जाती है । पहली तो यह कि वे राज्य को कर 
(टैक्स) नही दे सकते अत राज्य की आय कम हो जाती है और दूसरी 
यह कि राज्य को इनके लिए शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी सुविधाओं 
को उपलग्ध करना पडता हे । 

राज्य इन लोगो की सहायता देने के लिए कई प्रकार से काम करता 
है, जैसे उनफे विद्याथियों के निए छात्रवृत्ति का प्रक्‍न्ध, छात्रालयों 
(होस्टलो) का प्रवन्व, जाश्नम, स्कूल आदि । ऐसी सस्थाओो को महायता 
दी जाती है जो कि अनुमू चित जातियो के वीच काम करती हैं। बहतो 
के पास भूमि नहीं है उन्हे भूमि पर वसाने का प्रवन्ध किया जाता है । 
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सिंचाई और पीने के पानी के लिए कुए खुदवाये जाते हैं। 962-63 
में राज्य सरकार ने 43 05 लाख रुपया अनुक्षुचित जातियों एवं जन- 
जातियो की उन्नति के कार्या पर खर्च किए । 
आधथिक 

(क) सिंचाई एवं जल-विद्यु त--राजस्थान के आर्थिक हृष्टिसे 
पिछडा हुआ होने का एक कारण यह भी है कि राज्य के बहुत वडे भाग 
में सिचाई की व्यवस्था नहीं हे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद राजस्थान 
में कई वडे-वड़े वॉव और नहरे आदि बनाने की योजनाएँ बनाई गई है 
जिससे राजस्थान की विजली और पानी की कमी पूरी की जा सके | 
इस सम्बन्ध में चम्बल योजना, राजस्थान नहर योजना आदि का नाम 
विशेष रूप से लिया जा सकता है । यदि ये सब योजनाएँ पूरी हो जाए 
तो राजस्थान खाद्यान्न की हृप्टि से केवल आत्म-निभर ही नहीं हो 
जायगा वल्कि यहां से खाद्यान्न दूसरे राज्यो में भेजा भी जा सकेगा। 


आशिक दृष्टि से राजस्थान खेती पर ही निर्भर करता हे। प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से 70 प्रतिशत लोग सेती पर ही निर्भर करते है । राज्य 
के क्षे त्रफल का 88 प्रतिशत भू-माग अभी केवल वर्षा पर ही निभर 
करता है । राजस्थान सरकार खेती को विशेष महत्त्व देती है। नहर 
और भिचाई योजनाओ के अलावा यत्रीकृत फार्म (मेकेनाइज्इ फाम) 
की भी स्थापना की गई हू । सूरतगट में सोवियत सप्र से सहायता के 
रूप मे प्राप्त मशीनों की सहायता से 30 हजार एकड़ का एक फ़ाम 
खोला गया है । 

(सो) कल-फारयाने - स्वतन्तता प्राप्ति के बाद से कल-क्रारखानो 
और उद्योग-बन्धो का नी प्रोत्माहन देने की योजना क्रियान्वित की जा 
रही है| पूजीपतियो को उस वात के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता है कि 
वे राजस्थान में अपनी पूंजी जगाये । राजस्थान वित्त-निगम (राजस्थान 
फायनेन्थियल कारपोरेणन) मव्यवर्गीय जौर छोद उद्यागा को आशिक 
सहायता भी देता है। छोद-ठोठ उद्योगो के जिए समान स्केव सर्विस 
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इन्सटीट्यूशन की स्थापना भी की गईं है जहां पर छोटे उद्योगपतियों को 
वैज्ञानिक और दूसरी प्रकार की जानकारी दी जाती है । कुटीर-उद्योगो 
की भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है । 


वैसे उद्योग की हृष्ठि से राजस्थान पिछडा हुआ प्रान्त रहा है । 
क्योंकि आवागमन के साथनो का पूर्णो विकास न होने के कारण यहाँ के 
पूृजीपति अपनी पूंजी दूसरी जगहों पर ही लगाते थे, फिर यहाँ पर 
पानी और सस्ती विजली की भी कमी थी । इस समय राजस्थान में प्राय 
800 फैँक्टरियाँ है जिनमे प्राय 55 हजार लोगों को रोजगार मिलता 
है । इनमे ।25 फंक्टरियो को वडी फँंक्टरियो की गिनती मे रखा जा 
सकता है । राज्य में चीनी, कपड़े और खनिज उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय 
उन्नति कर रहे है । 

सरकारी सहायता के फलस्वरूप हितीय पचवर्पीय योजना मे प्राय 
2,000 छोटे उद्योग-घन्धे चालू किये गये । इसमे से 640 इन्जीनियरिंग 
इण्डस्ट्रीज, 62 नान-फैरस मेटल इण्डस्ट्रीज, 50 केमीकल इच्डस्ट्रीज और 
],00 से ऊपर सावुन, वालो के तेल आदि के कारखाने खोले गये है । 

तृतीय पचवर्षीय योजना मे 260 86 लाख रुपया इन उद्योगों करे 
विकास पर खर्च किया जायगा[ | इसका विस्तृत व्यौरा इस प्रकार है --- 


ध (लाख रुपयो मे) 


हैण्डलूम और उन ( हाथ कर्घा और ऊन) 22 4 
ट्रेनिंग, कर्ज, सहायता आदि 6] 35 
सादी और ग्रामोद्योग ]0 00 
एग्रीकल्चर व:00 
हैण्डीक्रापट (हस्तकला) 650 


(ग) सहकारिता--नन्‌ 953 में राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटीज 
एवंट बना, जिससे सारे राज्य में सहकारिता के लिए एक-सा नियम 
वनाया गया। पिछले दस वर्षो मे सहकारी आन्दोलन ने राजस्थान मे 
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काफी तरक्की की है । क्रय-विक्रय (मार्केटिग) समितियाँ, सहकारी बैक, 
औद्योगिक (इण्डस्ट्रीयल) सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार (कन्जूमर 
स्टो्स) आदि सहकारिता के आधार पर खोले गये हैं। राजस्थान मे 
सहकारिता . के आन्दोलन की सफलता का अदाज इससे लगाया जा 
सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जबकि लक्ष्य केवल 6,000 
सहकारी समितियों के निर्माण का था। राजस्थान के इस काल मे प्राय 
7,000 सहकारी समितियों का निर्माण किया गया । 
तृतीय पचवर्षीय योजना मे 400 लाख रुपये सहकारिता पर खर्च “ 
करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सहकारिता के विकास के लिए 
कोआपरेटिव एक्सटेन्शन आफीसर पचायत समितियों में भेजे गग्ने है । 
सहका रिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैक और भारत सरकार 
के सहयोग से कोटा में एक सस्था खोली गई हे जो राजस्थान और मध्य 
प्रदेण की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह 950 से काम कर 
रही है और अब तक प्राय 550 व्यक्ति यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके है । हि 
अभ्पासाथ प्रश्न 
) राजस्थान राज्य के निर्माग्ग का वर्गान करते हुए उसकी सामाजिक 
एवं आशथिक दशा का उल्लेख करिए । 


अध्याय 7 


राजस्थान राज्य की कार्यपालिका 





राजस्थान राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल 
और मन्त्रिमण्डल आते है। राज्य के वर्तमान राज्यपाल श्री सम्पूर्रानिन्‍्द 
जी और वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाडिया है। सविवान के 
अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, 
परन्तु कार्य रूप मे राज्यपाल स्वेधानिक प्रधान से अधिक नहीं हैं। 
राज्यपाल की स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी केन्द्रीय प्रशासन से 
राष्ट्रपति की है । केवल एक ही अन्तर दोनों मे देखा जा सकता है और 
वह यह है कि जबकि राष्ट्रपति को ससद के दोनों सदन महाभियोग 
लगाकर हटा सकते है, राज्य की विधान सभा राज्यपाल को हटा नहीं 
सकती । राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वह 
राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है | 


शासन के सभी काम राज्यपाल के नाम से होते है, परन्तु शासन 
की समस्त शक्तियों का उपयोग मन्त्रिमण्डल करता है । जैसे यदि पूछा 
जाय तो मन्वत्रिमण्डल के सदस्य भी अपने अधिकारों का स्वयं उपयोग 
ने कर अपने नीचे के अधिकारियों को दे देते है। उसी तरह मन्त्रि- 
मण्डल के सदस्यों या राज्यपाल के नाम से अनेक कार्य होते हैं जिनका 
कि उन्हें पता भी नही रहता। यह टीक उसी प्रकार की स्थिति है 
जिसक्रे बारे मे लन्‍्दन के किसी सम्राट ने कहा था कि बहुत से कामों 
को जो कि मैं करता हें मुझे तव पता चलता है जवकि मैं दूसरे दिन 
समाचार-पत्र पढता हें । 
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राज्यपाल 

राज्य पुनर्गठन के पहले राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं था। 
यहाँ पर राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और महाराजप्रमुख के पद थे । अब 
अन्य राज्यो की भाँति राजस्थान मे भी राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी 
है । वर्तमान राज्यपाल राजस्थान के दूसरे राज्यपाल है । पहले राज्यपाल 
श्री गुरुमुख निहालसिह थे। राज्यपाल की योग्यताए, वेतन तथा भत्ते 
एवं अधिकार आदि पर विस्तार से वर्णन राज्यों की सरकार वाले 
अध्याय में कर दिया है । 

राज्यपाल की स्थित्ति 

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, परन्तु राज्य का प्रमुख शासक 
नही होता । वर्तमान सविधान में उसकी स्थिति एक सर्वैधानिक प्रमुख से 
अधिक नही हैँ | यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं किर 
भी अपने पद पर बन रहने के लिए आवश्यक है कि वह राज्य 
विधान सभा के बहुमत दल के नेता से मंत्रीपूर्ण व्यवहार रुखता हो 
अन्यथा उसका राज्यपाल पद पर बना रहना सम्भव नहीं हा सकता । 
देसे भी वर्तमान सविधान में ऐसी शक्तियाँ जिनसे कि राज्यपाल अपने 
स्वविवेक से काम करे, वहुत ही कम है । उसका कायें मन्त्रिमण्डल की 
सलाह से हाना चाहिए जो कि राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 
है। राज्य विधान सभा के प्रति मन्त्रिमण्टल अपना उत्तरदायित्व तभी 
निभा सकता है जबकि राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के द्वारा बताएं हुए रास्ते 
पर चल सके । यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय जबकि राज्य विधान 
सभा में किसी एक दल का प्रत्यक्ष बहुमत न हो तो उस दशा में राज्य- 
पाल कुछ जत्िक शक्तिणाली वन सकता है । यदि सर्ववानिक सकट की 
स्पोट राष्ट्रपति का भजनी हा ता वह अपन स्वविवेक से ही काम 
करेगा | 

राज्यपाल कभी भी एक स्वच्छाचारी शासक नहीं वन सकता । 
शानतिकाव में उसे जपने मन्ध्रिमण्दल की सलाह से काय करना पटगा 
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ओर यदि सकटकालीन अवस्था आ गई है तो उसे राष्ट्पति और केन्द्रीय 
ससद की सलाह पर काम करना पडेगा। 

मन्त्रिपरिपद्‌ ही राज्य की वास्तविक कार्यकारिणी होती है । इसमे 
विधान सभा के बहुमत वाले राजनैतिक दल के सदस्य होते है । मन्ध्रि- 
परिपद्‌ का कोई निश्चित कार्यकाल नही होता, यह विधान सभा के 
प्रासाद काल पर्यन्त शासत का भार सभालती है। मन्त्रि-परिपद्‌ को हम 
एक महत्वपूर्ण णक्तिणाली समिति कह सकते हैं, जिसने कि विधान सभा 
के सारे अविकारों को अपने हाथों मे ले लिया है और जो राज्य की 
सर्वोच्च प्रशासकीय सस्था बन गई है । 

मन्त्रिमण्डल 

मन्त्रिपरिपद्‌ में एक मुरयमन्त्री व अन्य मन्‍्त्री होते है । मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यों की सस्या सविधान में निर्धारित नही है, आवश्यकतानुसार 
मुर्यमन्त्री इसको घटा-बढा सकता हैँ । तृतीय आम चुनाव के पण्चात्‌ सभी 
राज्यों के मन्त्रिमण्डलो की सरया से बढने की प्रवृत्ति देखी गई थी। 
मन्जियों के अतिरिक्त उपमन्त्री भी होते है, जो कि मस्वियो की सहायता 
करते हैं। उपमन्त्री मब्त्रपरिपद्‌ के सदस्य तो होते है, परन्तु मन्त्रिमण्डल 
या केविनंट के सदस्य नही होते । सावारणतया उन्हें मन्निमण्डल की 
वटका मे भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता, परलन्त विशेष रूप 
से आमजनित अवश्य किया जा सकता है । राजस्थान भे आजकल मम्त्रि- 
परिपद्‌ के भिम्नलिखित सदस्य है -- 


सन्त्रि-गर्प विभाग 
श्री मोहतलाल सुखाहडिया मुरय मन्त्री, सामान्य प्रजासत्त, गृह, राज- 
नेतिक नियुक्तियाँ, राजस्व, अकाल, 
सहायता और पुनर्वास (कोलोनाइजेशन) 
सहित, सहकारिता, खनिज एवं खनिज 
सम्बन्धी उद्योग, योजना, ग्रह-निर्माण 
(टाउसिय) एवं सासख्यिकी (स्टेटिस्टिक्स) । 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


श्री मश्ुरादास माथुर 
श्री नाथूराम मिर्चा 


श्री हरिश्चन्द्र 


श्री बालकृप्ण कौल 
श्री भीखा भाई 


क्री वरफतुल्ला खाँ 


श्री दौलतराम सारण 
श्रीमती फमला बेनीवाल 


श्रीमती प्रभा मिथा 


श्री परसराम मदेग्गा 


( 
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शिक्षा, देवस्थान, खादी एव ग्रामोद्योग, 
पूति-विभाग (सिविल सप्लाइज) और 
उद्योग (वृहद्‌-उद्योग एव खनिज सम्बन्धी 
उद्योगो को छोडकर) । 

नियोजन, कानून, न्याय, विधान सभा, 
चुनाव एव प्रचार । 

क्रपि, पणु-पालन, वबुह॒द्‌ सिंचाई योजनाएँ 
स्टेट उद्योग, खनिज उद्योग, एवं खाद्य | 
जन-कार्य (पब्लिक वर्क्स), द्वान्सपोर्ट, 
वृहद्‌ उद्योग (यातायात), शक्ति (पावर), 
छापेखाने (प्रिंटिंग प्रेसेज) । 

वित्त, एक्साइज एवं टेक्सेशन । 


सिचाई (वृहद्‌ सिचाई योजनाओं को छोड 
कर), वन, लेवर, आयुर्वेद, समाज कन्याण, 
रिलीफ एवं पुनर्वास, पचायतराज । 
चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एव लोकल सेल्फ 
गवनंमेण्ट (स्वायत्त-णामसन) और नगर 
निर्माग्ण (टाउन प्लानिंग) । 

उपमन्त्री 

वृहद्‌ सिंचाई, स्वायत्त शासन और आयुर्वेद 
योजना और विकास, कृषि और पशु-पालन 
जकाल-सहायता (फैमाइन-रिलीफ), तथा 
सरकारी उद्योग (स्टेट-एन्टरप्राइज) । 
चिकित्सा, समाज-कल्याग, लॉ, जन- 
स्वास्थ्य । 

सामान्य-प्रणासन, सहायता एव पुनर्वास 
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(रिलीफ एवं स्टिविलिटेशन), शक्ति 
(पावर) न्याय एवं गृह-निर्माण । 
श्री रामप्रसाद लड॒ढ़ा राजस्व, खान एवं देवस्थान | 
श्री चन्दतमल वँचच शक्ति, नागरिक पूर्ति और उद्योग । 
श्री दिनिणराज डासी. साध्यमिक एवं लधु सिचाई यौजनाएँ 
खादी एव ग्रामोद्योग तथा लघु वचत | 
श्री निरजननाथ आचाये युह, शिक्षा, वन एवसाइज एवं टेक्‍्सेशन । 
श्री भीमसिह गृह, यातायात एवं सहकारिता । 
नियुक्ति--राज्यपाल पहले मुग्यमन्त्री की नियुक्ति करता है । मुर 
मन्‍्त्री की सलाह से मन्त्रियों एव उपमन्त्रियो की नियुक्तियाँ होती , 
राज्यपाल उसी को मुस्यमन्त्री नियुक्त करेगा जो कि विधान-मण्टल 
बहुमत दल का नेता होगा। अत जब तक कि ऐसी स्थिति नही हो ज 
है कि किसी भी दल का प्रत्यक्ष बहुमत न हो, राज्यपाल को मुरयम 
या मन्च्रिमण्डल के सदस्यो के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डा 
का अवसर नहीं मिलेगा। राज्यपाल की सिफारिश पर कोई व्य 
मन्त्रिमण्डल में लिया जा सकता है या किसी व्यक्ति का नाम सद 
सूची से हटाया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने की जिम्मेदारी मुस्यम 
पर रहेगी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य कौन होगे इसका अन्तिम निः 
मृर्यमन्त्री को करना हैं न कि राज्यपाल को । नियुक्ति की आजाये राज्यप् 
के नाम से प्रकाशित होती है और राजकीय गजट भे प्रवामभित की ज 
है। प्रत्येक मन्‍्त्री और उपमन्‍नी को पद ग्रहण करने के पूर्व सविः 
के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई जाती है । 
मृग्यमल्त्री की राय से राज्यपाल कार्य-विभाजन करता है। 
विभाग वा अग्यक्ष एक मन्‍्त्री होता है, यदि विभाग बड़ा हो तोम 
की सहायता के लिए उपमन्‍्नी आदि भी नियक्त कर दिये जाते 


जि 
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दिए जाते है । उपमन्त्री स्वतन्त्र रूप से विभागों के अध्यक्ष नही बनाये 
जाते है, वे सदैव किसी न किसी के अधीन कार्य करते है । 

योग्यताएँ-- मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के लिए विधान-मण्डल 
का सदस्य होना आवश्यक है । परन्तु ऐसा व्यक्ति भी अस्थाई रूप में 
मन्त्री वनाया जा सकता है जो कि विधान सभा का सदस्य नहीं है । 
ऐसे व्यक्ति के लिए सविधान मे यह निर्देश है कि उसे 6 महीने के अन्दर 
विधान सभा का सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो 
सकता तो उसे त्यागपत्र देना पडता हे | साधारणतया यह होता है कि 
पहले उसे मन्त्री वना लिया जाता है और उसके वाद दल का कोई 
सदस्य त्याग्रपत्र दे देता है और उस चुनाव-क्षेत्र से चुनाव में ऐसा 
व्यक्ति चुन लिया जाता है। 

बेतन एवं भत्त--मन्त्रियो के वेतन एवं भत्ते समय-समय पर विधान 
सभा द्वारा तय किये जाते है और विधान सभा उन्हें जब भी चाहे बदल 
220 । राजस्थान में निम्नलिखित दर से इस समय वेतन दिया 
जाता है -- 


(।) मुख्य मन्त्री ]000 रु० प्रतिमाह तथा 
500 रु० ,, भत्ता 

(2) अन्य मन्त्री ]000 रु० ,, 

(3) उपमन्त्री 800 र० ,, 


इसके अतिरिक्त मन्त्रियों को विना किराये का निवास स्थान तथा 
सवारी भी राज्य की ओर से दी जाती है | यदि कोई मन्त्री राजकीय 
बेंगले में नहीं रहता है तो उसे इसके बदले में 250 रू० प्रतिमाह का 
भत्ता थरीर दिया जाता है | इसी प्रकार यदि कोई मन्त्री राजकीय 
सवारी का उपयोग नहीं करता है तो उसे 250 रू० प्रतिमाह का भत्ता 
दिया जाता है | इसके अतिरिक्त मन्त्रियों को दौरे जादि करने के लिए 
भत्ते दिये जाते है । 

प्रम्यास र्थ प्रदन 

॥ जपने राज्य की छार्यपातिका पर एक निवन्ध जिसििए | 


अध्याय हर 
राज्यस्तरीय प्रशासन 





मन्त्रियो के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन 
का कार्य-भार सँभाल सके । इस कारग प्रशासन के विभिन्न विपयो के 
लिए सचिव होते है । इसी 'सचिव' शब्द से सचिवालय शब्द बना है । 
हर राज्य में प्रशासन के लिए एक सचिवालय होता है जिसमे अलग- 
अलग विपयो के लिए था कुछ विपयो के समूह के लिए विभाग होते 
है। सारा सरकारी काम इसी सचिवालय मे होता है। प्रत्येक विभाग 
अपने-अपने विपयो के लिए नीति निर्वासरिति करता है और इन नीतियो 
को कार्यरुप मे परिणत करवाता है। अपने-अपने विपयो मे प्रगति की 
जिम्मेदारी इन विभागों की होती है। वास्तव में कार्यरूप में परिणत 
करने का काम डायरेक्टर और इसके अधीनस्थ अधिकारियों का होता 
है| उदाहरण के लिए पुलिस विभाग लीजिए। सचिवालय के स्तर पर 
गृह-विभाग में पुलिस की नीति आदि निर्वारित की जाती है । इन 
नीतियो को कार्यरूप मे परिणत करने का काम इन्सपैक्टर जनरल ऑफ 
पुलिस का है। शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ शिक्षा मन्नालय के सचिवालय में 
निर्वास्ति की जाती है। कार्यरूप में परिग्गत करने का काम राज्य के 
शयरेवटर ऑफ एज्यूकेणन का है । 
दिभागो छी व्यवस्था 
प्रत्येक विभाग का प्रधान एक सचिव होता है। सचिव का यह 
उत्तरदायित्व होता है कि उसके अबीन विभाग की व्यवस्था संचार 
रूप में चले व कार्य की गति ब कुशलता उचित हो। एक विभाग के 
लिए सनिव ही मन्नी दग प्रमुख सलाहकार होता है । 
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सचिव की सहायता के लिए उप-सचिव और सहायक-सचिव भी 
होते है । सहायक-सचिव उप-सचिव से छोटा होता है। साधारणतया 
उप-सचिव व सहायक-सचिव एक विभाग से एक से अधिक होते ह । 
जैस किसी विभाग मे एक सचिव, दो उप-सचिव और तीन सहायक- 
सचिव हो सकते हैं। इन उप-सचिवों को कुछ भिन्न-भिन्न विपय साप 
दिये जाते ह, जिससे सचिव पर अधिक वो न पड़े । इत्तना होने पर 
भी सारे विभाग के काम की जिम्मेदारी सचिव पर ही होती है । जब 
विपय बहुत महत्त्वपूर्ण हो और नीति से सम्बन्धित हो तो सचिव को 
मन्त्री के पास तक जाना पेडता है। कभी-कभी उप-सचिवों को यह 
अधिकार दे दिया जाता है कि वे सीधे ही मन्त्री से परामर्श कर सकते 
हु और सचिव को बीच में छोड सकते हूं। यह काम मे शीत्रता लाने 
के लिए किया जाता हे। परन्तु इस रीति से कोई हानि नही होती 
क्योंकि सचिव जब भी चाहे इस प्रकार के विपयो के बारे में उप- 
सचिव से जानकारी प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार से एक विभाग 
में इन तीन प्रकार के अधिरकाए्यों द्वारा कार्य चलता हे । 


परन्तु यह वात ध्यान मे रखने को है कि एक विभाग मे दिन में 
सेकडो पत्र आते हू व सव भिन्न-भिन्न समस्याओं को लिये होते ह। इन 
पत्रों के उपर विभाग में ही निर्णय लिये जाते ह। इसके अतिरिक्त 
सरकारी काम इतना णजविक फंला हुआ होता है कि केवल सचिव, 
उप-सचिव, आर सहायक-सचिव ही वह सब वुछ नहीं कर सकते । इन 
सब्र की सहायता के लिए कई कममंचारी होत ह जो कि सारे दफ्तर 
का काम कनन्‍ते ह, जैसे चिट्टियो को रजिस्टर मे चढाना, उनको फाइल 
करना, उनके जवाबों को टाटप करना, उनको भेजना आदि-णादि । यह 
सब कर्मचारी अपने अधिकारियों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते 
है । एक विभाग में बहत-से ऐसे कमचारी होते ह और एक सचिवालय 
में तो यह हजारों की सग्या में पाये जात है । 


प्रत्यतत विभाग झुछ सण्टो (5८८७०॥७५) में बटा हआ होता है | 
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प्र्येक खण्ड अलग-अलग विपयो के लिए होते है । इस प्रकार से विभाग 
के सारे काम को अलग-अलग खण्डो में वाँट देने से काम अच्छी तरह 
हो जाता है, और कुशलता बढ जाती है। प्रत्येक खण्ड एक खण्ड- 
अधिकारी के नीचे होता है। एक खण्ड में कई कर्मचारी होते हैं । 
मुस्यत यह दो प्रकार के होते है। एक तो अधिक योग्यता व ऊँचे पद 
वाले वाबू या क्लर्क और एक कम ऊँचे पद व योग्यता वाले वावू । 
ऊँचे पद वाले उच्च स्तरीय कर्मचारियों को नीचे पद वाले या निम्न 
स्तरीय कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। एक विभाग में 
सावारणतया पाँच उच्च स्तरीय कर्मचारी होते है। जिन विभागों में 
पाँच से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं वहाँ एक अतिरिक्त 
कर्मचारी भी होता हे जो खण्ड-अधिकारी के नीचे होता है और क्लर्को 
से ऊपर । इसको 'सहायक' कहते है । 

कार्य की गति शीघ्र करने के लिए एक खण्ड मे भी आजकल कुछ 
परिवर्तन कर दिये गये है । प्रत्येक खण्ड को भी दो भागों में बाँद दिया 
जाता है। एक भाग तो सण्ड-अधिकारी सँभालता है और एक सहायक- 
सचिव । काम वँट जाने से वह अधिक सरल हो जाता है । 

यह ध्यान रखने की वात है कि पहले प्रत्येक पत्र नीचे के एक कर्मे- 
चारी से लेकर ऊपर सचिव तक जाता था, तव कही जाकर उस पर 
फँंसला किया जाता था । आजकल यह प्रयत्न किया जाता है कि कोई 
भी पत्र अबिक से अधिक तीन हाथों से गुजरे और उस पर अधिक 
व्यक्तियों वा समय नप्ट हुए विना निर्णय ले लिया जाय । 

राजस्थान मे सरकारी विभाग 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पण्चात्‌ जब राज्यों का अपना-भपना प्रशासन 
हुआ तव से शासन सम्बन्धी समस्‍्याएँ वढती जा रही है। इस समय 
राजस्थान में निम्नलिखित प्रमुख-प्रमुख विभाग हैं। सक्षेप में उनके 
कार्यो का वर्गोन उस प्रकार है --- 

$ 
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(7) गृह विभाग--यह्‌ राज्य का सबसे प्रमुख विभाग है। इसका 
कार्य राज्य मे शान्ति, न्याय एवं व्यवस्था रखने का होता है। इसके 
अन्तर्गेत कई मुख्य विषय आते है जैसे पुलिस का प्रशासन, हथियारों 
पर प्रतिवनन्‍्ध, मोटर यातायात, जेलें, छापेखाने, जन-सम्पर्क, सरकारी 
प्रकाशन, विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट, राज्य की सुरक्षा आदि । 


(2) वित्त विभाग--सारा प्रशासन घन से चलता है, इस कारण 
इस विभाग का बहुत महत्व है | इसके प्रमुख कार्यो मे राज्य का बजट 
बनाना, खर्चो का निर्णय करना, घन प्राप्ति के साधन जुटाना, कर 
लगाना, मुद्रा का प्रशासत करता, सरकारी खातो का बनवाना, पैसो को 
उधार लेने या देने सम्बन्धी वाते, सरकारी खजानों का प्रवन्ध, सरकारी 
वीमा व अन्य सरकारी विभागों को आर्थिक अधिकार देना आदि है । 

(3) सामान्य प्रशासल विभाग--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 
इस विभाग के सारे कतेव्य प्रशासन को सामान्य समस्याओ से सम्बन्धित 
होते है, जैसे सरकारी काम के नियम बनाना, विभिन्न विभागों को काम 
करने का स्थान देना, उनके लिए भवन वनवाना, सरकारी अधिकारियों 
के घरो का प्रवन्ध करना, दफ्तरों मे विजली का इन्तजाम करना, 
छुट्टियो के बारे में निर्णय देना, सरकारी पुस्तकालयों का प्रवन्ध करना, 
जनगराना सम्बन्धी काम करने मे केन्द्र को सहायता देना आदि । 

(4) नियुक्ति विभाग--राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों की 
नियुवित, उनकी प्रशिक्षा (7४॥7778), उतकी तरक्की, उनमे अनुशासन 
आदि बातें इस विभाग के अन्तगंत आती है। नियुकिति के लिए यह 
अलग-अलग परीक्षाएँ करवाता है और अन्य नियम निर्धारित करता है। 
सारे सचिवालय में काम करने वाले व्यवितयो की भी नौकरी सम्बन्धी 
बातें इसी विभाग द्वारा निर्धारित होती है। जिला परिपदों और पचा- 
यत्त समितियों में नियुकितियों के लिए “वयन आयोग' और राजस्थान का 
जन-सेग भायोग जो व्यवितयों को परीक्षाओं के द्वारा छाँटते हैं, इसी 
पघिज्ञाग थे! आधीन होते हैं 
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(5) शिक्षा विभाग--इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य मे शिक्षा 
की सभी समस्याओ को हल करना, शिक्षणु-सस्थाओ एवं विश्वविद्यालयों 
का प्रशासन, प्रौढ शिक्षा, कला सस्थाएँ, सैनिक शिक्षा एवं यात्रिक 
प्रशिक्षा का प्रवन्ध आदि हैं। समस्त प्राथमिक पाठशालाएँ, माध्यमिक 
एवं उच्च स्तरीय शिक्षण सस्थाएँ जिनमे सभी कालेज शामिल हे, इसी 
विभाग की देखरेख मे काम करती है । 


(6) योजना विभाग--भारत मे चू।क समस्त आर्थिक विकास 
योजनावद्ध होता है व प्रत्येक राज्य मे भी अपनी वापिक एवं पचवर्पीय 
योजनाएँ होती है, इसलिए योजना विभाग का महत्व काफी बढ गया 
है । इस विभाग का प्रमुख काय सारे राज्य के लिए योजना बनाना व 
उसको काय रूप में वदलना होता है । इसी का कतंव्य है कि यह देसे 
कि राज्य में विभिन्न साथनो से क्तिना घन जुट सकता है, केन्द्र से 
कितना पैसा मिल सकता है व इस समस्त घन का उपयोग, उद्योग, कृषि, 
समाज सेवाओ, यातायात आदि में किस प्रकार किया जाय जिससे 
कि राज्य की आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक सुहढ हो सके । इस 
विभाग को सचिवालय व वाहर के सभी विभागों से सम्पर्क स्थापित 
करना पडता है व उनकी अपनी योजनाओं को मिलाकर राज्य स्तरीय 
योजना वनानी पडती है। इसका सम्बन्ध केन्द्र के योजना आयोग से 
बहुत निकट का है क्योकि समस्त राज्यों के योजना विभागों को योजना 
की नीति का पालन करना पडता है । 


(7) उद्योग एव सनिज् विभाग--इस विभाग का प्रमुख कार्य 
राज्य में व्यापार एवं वारिएज्य पर नियन्त्रण रसना, उद्योगो की वस्तुओं 
का उत्पादन एवं वितरण, लघ कुटीर, ग्राम सहकारी उद्योग का प्रणा- 
सन, उद्योगो के विकास एव योजना का प्रवन्य, फैकक्‍्टरियों को परमिट 
देना, राज्य की सानों, तेल और सनिजों पर नियन्त्रण, नमक उत्पादन, 
लोज और माप, शगर् अन्देपण, औद्योगिक आविष्कार एव ट्रेड मार्क आदि 


आओ 


। राज्य में औद्योगिक प्रगति एव खनिजों में उन्नति का उत्तरदायित्व 
इसी पर है । 


(8) राजस्त्र विभाग---इस विभाग के अधीन प्रमुख विपय भूमि का 
प्रवन्ध है । जमीन पर अधिकार, जमीन के मालिक व किरायेदारों के 
बीच का सम्बन्ध, कृषि योग्य भूमि का बेचना, कृपि ऋण, जागीरें, पट्ट , 
भूमि के लगान का निर्वारगा व उसका इकट्ठा करना, बाढ़ और अकाल 
सहायता, राजस्व बोर्ड का प्रशासन आदि अन्य प्रमुख विषय भी इसी के 

अन्तर्गत प्रशासित होने है । | 

(9) बन-विभाग---इस विभाग का प्रमुख काम राज्य के वनो की 
सुरक्षा, उनका काटना, शिकार की जगहों का प्रवन्ध, जगली जानवरों 
को सुरक्षित रखना, वेकार व खतरनाक जगली जानवरो को मारने पर 
इनाम देना आदि मुख्य है 

(0) कर एवं क्राचकारी विभाग--इस विभाग के प्रमुख कार्य 
नणीली वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर प्रतिवन्ध, उनके बाहर 
आने-जाने पर नियन्त्रण, कोर्ट फी व अन्य टिकटो की दर निर्धारित 
करना, मकानों, धन्धों, व्यापारों, नौकरियों, जानवरों, सठको व नहूरो 
हारा आने-जाने वाले समान, मनोरजन, जुआ, सट्टा, विक्नी, कृपि-आय 
आदि पर कर लगाना व उससे सम्बन्धित प्रमासनिक समस्याओं को 
हल करना है। है 

(]) कृषि-त्िभाग--उस विभाग मे कृषि से सम्बन्धित सभी विपय 
था जाते है ज॑से कृपि की शिक्षा, खोज, पौचो का सरक्षणा, कृषि पदार्थों 
की विक्नी, मछली उच्चोग, घी, फल, अण्डे, मास, सब्जियों का उत्पादन 
व वितरण, भूमि का कटाव, अधिक अन्न एवं सब्जी उपजाओ आन्दोलन, 
जमीन को जधिक उपजाऊ बनाना, भेड एव ऊन उद्योग आदि। 

(72) नागरिक पूति (509॥05) विनाग--इस विभाग का प्रमुख 
काम गुड, तेल व तिलहन की कीमतों, उनका विनरणा, उनके राज्य के 
विभिन्न भागो में आने-जाने आदि विपयो पर नियन्त्रण रसना है । 
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खाद्यान्न इसी विभाग के अन्तर्गत एक अलग विभाग है जिसका 
काम खाद्यान्नों एवं चीनी की कीमतो, राशनिग, वितरण आदि 
समस्याओ को सुलभाना हे । 


(3) स्वायत्त शासन विभाग--इस विभाग के अधीन ही समस्त 
नगरपालिकाओ, जिला वोर्डो, इम्प्रवमेट ट्रस्ट, एवं अन्य स्वायत्त शासन 
सस्थाओ का प्रवन्ध एवं नियन्त्रण होता हे । एक स्थानीय क्षेत्र मे विक्री 
अथवा उपभोग के लिए आने वाली वस्तुओ पर कर लगाना, श्मशान 
गृहों का प्रवन्ध करना, नगर निगमो अथवा ग्राम पचायतो के बाजारों 
का प्रबन्ध, ग्रामो मे पीने के पानी का प्रवन्च, निम्न व मध्य वर्ग के 
मकानों का निर्माण, सफाई आदि काम इसी विभाग के अन्तर्गत ह । 


(4) चिक्षित्ता श्रौर जन स्वास्थ्य विभाग--राज्य के समस्त 
अस्पतालो, यूनानी व आयुर्वेदिक औपधालयो, पागलखानो का प्रवन्ध 
इसी विभाग के अबीन होता हे । स्वास्थ्य एव चिकित्सा सेवाओ में लगे 
व्यक्तियों की जरूरतें पूरी करना, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का 
प्रवन्ध करना, शिक्षण-सस्थाओ मे स्वास्थ्य की जाच करना, भोजन, दूध 
व दूध से बने पदार्थों में मिलावट को रोकना, जन्म व मृत्यु के सम्बन्ध 
में आकड़े इकट्ट करना, एवं 'रेड क्रास' के कार्यो पर नियन्त्रण रखना 
आदि कुछ अन्य प्रमुख विपय ह जो इस विभाग के क्षेत्र में आते हू 

(45) जन-निर्माण विभाग - राज्य की भूमि एवं भवन का प्रवन्ध, 
सडको, पुलो, आन्तरिक जल यातायात, नगरो में जल का प्रबन्ध, 
सरकारी वाग आदि कार्य इस विभाग के अबीन आते है। 

(86) श्रम विभाग - सरकारी अथवा व्यक्तिगत उद्योगो, व्यापारों 
अथवा सेवा में लगे सभी करमंचारियो की समस्याएं इसी विभाग के 
अन्तगंत आती है। मजदूरों की भलाई की योजनाएँ, उनके काम 
करने के घण्टे व स्थान, काम करते समय शारीरिक चोट लगने 
जथवा मृत्यु होने पर हर्जाना, औरतो व बच्चों से काम कराना, वृद्धो 


हि 
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को पेंशन देना, खानो में सुरक्षा का वातावरण करवाना, मजदूरों को 
उनके काम के लिए प्रशिक्षा देना, समाज कल्यारा, सामाजिक वीमा, 
मजदूरों के सगठन, औद्योगिक झगड़े, वेतत का भुगतान आदि प्रमुख 
विपय इसी विभाग के अच्तगंत हे । 

([7) चुनाव विभाग---इस विभाग का काम राज्य विधान सभा 
व लोक सभा के लिए राजस्थान से चुनावों का प्रवन्ध करना है । 


(8) शक्ति विसाग--विद्य त, जल विद्युत एवं इन्जीनियरिग में 
खोज इस विभाग के अबीन आने वाले विपय है। 


(9) सहकारिता विभाग--प्राम निर्माण एवं सहकारी संस्थाओं 
का प्रवन्ध इस विभाग की जिम्मेदारी है। राज्य में सहकारिता आन्दो- 
लन इसी आधार पर आगे बढता है । 

(20) सहायता एच पुनर्वास विभाग (रिल्ार्ण ज्ञात रिवाबणा- 
वाणा ॥0८90/॥70॥॥)---इस विभाग का कार्य पाकिस्तान से आये 
हुए शरणाशथियों को आथिक रूप से सहायता देना, उनके लिए मकान 
वनवाने के लिए ऋरा देना आदि है । ज्यों ही शरणाथियों की समस्या 
हल हो जायगी, इस विभाग का बन्द कर दिया जायेगा । 

(2) न्याय विभाग--राज्य मे न्याय का प्रशासन, न्‍्यायालयो की 
व्यवस्था, कोर्ट फीस, सब प्रकार के कानून वनवाना व उनको कार्य रूप 
में परिणत करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है 

इसी विभाग की दूसरी शाखा कानून विभाग है जिसका कार्य विधान 
सभा के सामने कानून बनाने के लिए बिल तैयार करना, राजस्थान 
विधान सभा की व्यवस्था करना, समस्त काननो को समय-समय पर 


सोधित करता व राजस्थान के राजपत्र (0०2०९) में समस्त काननो 
को छपवाना है । 


(22) विधि बोधक कार्यालय एवं पिधि विभाग (7.०8व वरेशाशा।- 
छागाएशथ5 0०७... थात स्‍.९88 #&शि[ड क्‍70एशएप्शा )--इस 


( 20 ) 


विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है | सरकार के 
विरुद्ग मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागो द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह 
को इकट्ठा करके निर्णाय लेना, कानूनी बन्चे से सम्वन्धित नियम बनाना, 
सरकारी वकीलों की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य है । 


(23) पशु-पालन एवं समाज फल्यारण विभाग--पगुओ की नस्ल 
को उन्नत करना, जानवरो की सुरक्षा, पणु रोगो की रोकथाम, पशु 
चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (07765) का प्रशासन एवं समाज- 
सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित 
है, इस विभाग के प्रमुख विपय हे । 


(24) पच्चायत एवं विकास विभाग---राज्य की समस्त सामुदायिक 
विकास 'एवं अन्य विकास योजनाओं को संगठित करना, पचायतो की 
समस्याओ का हल, उनका प्रणासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर 
नियत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विपय हे । 

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग--पजाव व राजस्थान में 
आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभा- 
वित होने वाले क्षेत्रों मे आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-सधि का प्रणासन 
एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी हे । 

(26) मन्ध्रि-परिषद्‌ सचिवालय ((बजा6 ० $6टा८ंवा।8०)-- 
राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग 
में सरकारी कार्यो मे अधिक संगठन एवं कार्य-कुणलता सम्भव होती है । 


मन्धरि-परिपद्‌ की समस्त समभाएँ, वैशबानिक समस्याएँ, राजस्थान 
राज्य के अन्य राज्यों व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध, राज्यपाल व राज- 
भवन से सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियो की नियुक्ति सम्बन्धी बाते, 
खेतीय परिपदो की प्रणासन सम्बन्धी बातें, मुगय सन्नी, मन्तियो एव 
मस्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसरया, क्रपि उद्योग, 
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमस वानो के बारे में आकदे उफ़ड्े करना, 


ऋम्फुम्यापशमम भरती चुन जा पक यमन एक भात काका: यक ७3-+ प्र अ कब 


मी! 


मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर बातों के वारे में जानकारी देना, 
दफ्तर के काम में संगठन एवं व्यवस्था (08कग8त0॥ वात 
(८७॥०१5) का प्रवन्ध करना जिससे काम शीघ्र हो सके, सरकारी 
रिपोर्टो को तैयार करना तथा अन्य अधिकारियों की रिपोर्टो का 
अध्ययन करता आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत 
आते है । प्रशासन की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है । 
श्रभ्पासार्थ प्रइन 
। राज्य के प्रशासन में विभागो की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए । 
2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय सरकारी विभागों का वर्णन 
करिए । 


( 20 ) 


विभाग का काये भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है । सरकार के 
विरुद्त मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह 
को इकट्ठा करके निर्णाय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, 
सरकारी वकीलो की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कारें है । 


(23) पशु-पालन एव समाम फल्याण विभाग--पशुओ की नस्ल 
को उन्नत करना, जानवरों की सुरक्षा, पशु रोगो की रोकथाम, पशु 
चिकित्सा की प्रशिक्षा, टेरियो (77८5) का प्रशासन एवं समाज- 
सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित 
है, इस विभाग के प्रमुख विपय है । 


(24) पचायत एवं विकास विभाग--राज्य की समस्त सामुदायिक 
विकास 'एवं अन्य विकास योजनाओं को सगठित करना, पचायतो की 
समस्याओं का हल, उनका प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर 
नियत्रण इस विभाग के अन्तग्गंत प्रमुख विपय है । 

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग--पजाव व राजस्थान मे 
आशिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभा- 
वित होने वाले क्षेत्रो मे आथिक प्रगति, सिन्धु-जल-सधि का प्रशासन 
एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी हे । 

(26) मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय ((8ग्राएछ। $6ट८८४7७०)--- 
राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग 
से सरकारी कार्यो मे अधिक सगठन एव कार्य-कुणलता सम्भव होती हे । 


मन्त्रि-परिपद्‌ की समस्त सभाएँ, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान 
राज्य के जन्‍्य राज्यो व केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध, राज्यपाल व राज- 
भवन से सम्बन्धित सभी काये, मन्त्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी वातें, 
क्षेत्रीय पन्यिदों की प्रशासन सम्बन्धी बाते, मुरय मन्नी, मस्तियों व 
मरय सचिव को जावश्यक जानकारी देना, जनसरया, क्रपि उद्योग, 
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुस वानो के बारे में आक्डे उकट्टो करना, 


आर] 


मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर बातो के थारे मे जानकारी देना, 
दफ्तर के काम में समठन एवं व्यवस्था (08कगाबइथा0ता ध्रात 
७0005) का प्रवस्ध करना जिससे काम शीघ्ष हो सके, सरकारी 
स्पोर्टो को तैयार करना तथा अन्य अधिकारियों की रिपोर्टो का 
अध्ययन करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य है जो इस विभाग के अन्तर्गत 
आते हैं। प्रशासन की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है । 
भ्रभ्यासाय प्रइन 
। राज्य के प्रशासन में विभागों की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए । 


2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय सरकारी विभागों का वर्खन 
करिए | 


( १20 ) 


विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है । सरकार के 
विरुद्द मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह 
को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धें से सम्बन्धित नियम बनाना, 
सरकारी वकीलो की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख काय॑ हैं । 

(23) पश्चु-पालन एवं समान कल्याण विभाग--पशुओ की नस्ल 
को उन्नत करना, जानवरो की सुरक्षा, पशु रोगो की रोकथाम, पशु 
चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (2877०8) का प्रशासन एवं समाज- 
सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित 
है, इस विभाग के प्रमुख विपय है । 


(24) पच्चायत एवं विकास विभाग--राज्य की समस्त सामुदायिक 
विकास 'एवं अन्य विकास योजनाओं को संगठित करना, पचायतो की 
समस्याओ का हल, उनका प्रणासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर 
नियत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विपय हैं । 

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग--पजाब व राजस्थान में 
आशिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभा- 
वित होने वाले क्षेत्रों मे आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-सधि का प्रशासन 
एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुस जिम्मेदारी है । 

(26) मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय (एश्शाएल 86ट९४4778(९)--- 
राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का वहुत महत्व है । इस विभाग 
से सरकारी कार्यों में अधिक संगठन एव कार्य-कुणलता सम्भव होती है । 


सन्त्रि-परिएद्‌ की ससस्त समभाएँ, दैघानिक समसस्‍्याएँ, राजस्थान 
राज्य के अन्य राज्यों व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध, राज्यपाल व राज- 
भवन से सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियो क्री नियुक्ति सम्बन्धी बातें, 
छेश्नीय परिपिदों की प्रणासन सम्बन्धी बातें, मुस्य मन्त्री, मन्त्रियों एव 
मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसरबा, हृषि उद्योग, 
न्वास्थ्य, शिक्षा जादि प्रमुख बातो के बारे में आकदे इकट्ठे करना, 


( 23 ) 


खण्ड (599-3/श57०॥) तहसीलो में विभाजित है। प्रत्येक तहसील के 
अन्तगंत कई गाँव शामिल हैं । 


जिले के श्रधिकारीगण 


प्रत्येक जिले मे एक उच्च अधिकारी होता है, जिसे जिलाबीश अथवा 
कलक्टर कहते हैं | उप-खण्डो मे सव-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलों 
में तहसीलदार होते हैं। यद्यपि राजस्थान में खण्ड-व्यवस्था को कायम 
रखा गया है लेकिन खण्ड-कमिम्नर (शब्मणा॥ (णाशा॥550॥67) 
के पद को समाप्त कर दिया गया है। कलक्टर ही जिले का 
सवसे बडा अधिकारी होता है । उसका राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध 
होता है । 


जिले का सवसे वडा अफसर होने के नाते यह कलक्टर की जिम्मे- 
दारी होती है कि वह जिले मे प्रशासन की सभी शाखाओं का काम 
सुचारु रुप से चलाये । राजस्थान मे साधारणत अखिल भारतीय प्रशा- 
सन सेवा (7 ४ $) के व्यक्ति कलक्टर नियुक्त किये जाते है । कलक्टर 
का मुस्य काम भूमि-कर सम्बन्धी कंगडों के निवटारे से सम्बन्धित है । 
वह जिले में शान्ति स्थापित रखता है और इडिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता 
है । इसके अतिरिक्त कलक्टर को विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्या- 
न्वित करने का काम भी करना पडता है और लोकतम्ात्मक विकेन्द्री- 
करण की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात्‌ वह पचायती राज मसम्थाओ 
के लिए मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्गकक सभी कुछ है । 


कलक्टर (जिलाबीण) जिला स्तर पर होने वाले सभी सरकारी 
कार्यों को सुचारु रुप से चलाने के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर 
नियुक्त अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल रखना जिलाबीश का ही 
काम है। उसे जिला स्तर पर होने वाले कार्य, और कार्य करने वाले 
सभी पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने का बधिकार है । वह्‌ 
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इन अधिकारियो से निकट का सम्वन्ध स्थापित रखता है ताकि जिले का 
सम्पूर्ण प्रशासन एकवद्ध, सुचारु रूप से चल सके । 


जिले के भ्रन्य श्रधिकारी 


जिलाघीण के अतिरिक्त जिले के अन्य मुख्य अधिकारियों मे, 
सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रॉव पुलिस, जिले का मुख्य न्यायाधीश (0।जञा70 ध्ात॑ 
8८550ा २008८), मुख्य चिकित्सक (ट/शा $ए्रा8९००7), एक्जीक्यूटिव 
इजी नियर तथा इस्पेक्टर आव स्कूल होते है । पुलिस का मुख्य अधिकारी 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑव पुलिस है जो जिलाबीश के साथ कार्य करते हुए जिले 
में कानूनी व्यवस्था एवं शान्ति स्थापित रखने मे योग देता है । मुख्य 
न्यायाधीश हाईकोर्ट के अन्तर्गत कार्य करता है। मुख्य चिकित्सक के 
अधिकार में जिले के सारे चिकित्मालय एवं डिस्पेंसरीज होती हैं । 
जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसके लिए उचित व्यवस्था 
बनाये रखना मुख्य चिकित्सक का ही कार्य है। एक्जीक्यूटिव इजी नियर 
जिले मे निर्माण कार्य की देख-रेख करता है और जिला स्तर पर जन- 
निर्माण विभाग का काये सम्पादन करता है। डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर ऑब 
स्कूल के अन्तर्गत जिले मे स्थित सभी प्राइमरी स्कूल एवं मिडिल स्कूल 
आ जाते हैं। इन स्कृूलो का उचित प्रबन्ध बनाये रखना तथा शिक्षा 


प्रदान करने की इन संस्थाओं में व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को कायम 
रखना इसी का काम है | 


उपरोक्त उन्च अधिकारियों के अतिरिक्त जिले मे और भी कुछ 
अधिकारी-गगण होते हैं जेसे जिला आँकशा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, 
उप-जिता विकास अधिफारी आदि । खण्ड बिकास योजनाओं के प्रारम्भ 
होने के फलस्वम्प वहुत से नये पदो फ्ा निर्माण किया गया है, जैसे 
विकास अधिकारी तथा उसके अन्तर्गत अन्य सहायक अधिकारी आदि । 
पचायती राज्य व्यवस्था कायम हो जाने के बाद बहत-से गैर-सरकारी 
पदों का निर्माण भी हुला । जिते के स्तर पर जिया परिपद्‌ का निर्माण 


| बुर: 


हुआ, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता हैं! इन सस्थाओं का विस्तृत 
वर्णात राजस्थान में स्थानीय स्वशणासन के अन्तर्गत किया गया है। यहां 
यह कहना ही पर्याप्त होगा कि कलक्टर के हाथो में सम्पूर्ण जिले का 
प्रशासन है । ये गर-सरकारी पदाधिकारी भी जिले के कार्यो मे महत्वपूर्ण 
भूमिका प्रदान करते हैं । 


कलक्टर के पद का मूल्यांकन 


ब्रिटिश शासन काल में कलक्टर राज्य-सत्ता का प्रतीक था और 
जिले के मुरय अधिकारी के रूप में वह जनता की हृष्टि में मान्य 
सरकार का एक अग होने के कारण डर से उत्पन्न श्रद्धा का पान 
वन गया था । जिले में उसका प्रभाव अतुलनीय था । राज्य की सरकार 
के लिए जिलाधीश 'भाँख और कान' की तरह था। राज्य की सरकार 
जिला स्तर पर जिलाबीश की मन्च्रशा से कार्य करती थी। अब जन 
तन्त्रात्मक सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ जिलाबीश के पद के श्रति डर 
से उत्पन्न श्रद्धा का भाव प्राय नप्ट सा हो गया है। अब वह सत्ता का 
केवल यन्त्र न होकर विकास और सावारण जनता के हित में अधिक से 
अधिक सुविधाएं प्रदान करने का एक साधन बनता जा रहा है। जिल 
स्तरीय प्रशासन की सम्पूर्ण कार्य-विधि में एक आधारभूत परिवर्तन 
आ गया है। जिलाबीण, प्रमुप॒ तथा जिले के अन्य अधिकारी जिले वे 
सर्वागीशणा विकास के लिए मिलकर कार्य करते हुए जिला प्रशासन वे 
इतिहास में एक नये अध्याय की रचना कर रहे है । 


अ्भ्यासार्थ प्रइन 


. जिले के प्रशासन से तुम क्या समभते हो ? जिले की जासन् 
व्यवस्था मे कलक्टर का क्या स्थान है २ 


अध्याय [॥] 


स्थानीय प्रशासन 





स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था भारत के लिए नई नही है । राजस्थान 
में स्थानीय स्वशासन का वर्णान करने से पहिले हमे यह जानना आवश्यक 
है कि यह व्यवस्था सम्पूर्ण भारत मे किस प्रकार प्रारम्भ हुई, और अब 
यह किस अवस्था मे पहुँच चुकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
उसी प्रकार पनपी है जैसे कि भारत के अन्य भागो में विशेष कर देहातो 
मे | पचायत प्रथा सारे भारत की तरह राजस्थान मे भी पाई जाती 
थी। राज्य केवल सुरक्षा और मालग्रुजारी वसूल करने के कार्य तक 
सीमित रहता था | स्थानीय शासन साधारणत स्थानीय सस्थाओ की 
जिम्मेदारी थी। परन्तु जमीदारी प्रथा के प्रचलन के पश्चान्‌ विशेषकर 
केन्द्रित शासन व्यवस्था के पनपने के फलस्वरूप स्वशासन पिछले दो 
सौ वर्षो में प्राय नप्ट हो चला था। विशेषकर इसका प्रभाव ग्रामीण 
स्थानीय स्वशासन पर पडा था । 

स्थानीय स्वशासन सस्थाओं का पुन पनपना शहरों और नगरों 
में आरम्भ हुआ । आरम्भ से इन सस्थाओ का गटन सरकार द्वारा मनो- 
नीत व्यक्तियों द्वारा होता था | तत्पश्चात कुछ सदस्य भी छने जाने लगे, 
यद्यपि जिन्हे मताधिकार दिया गया था उनकी सम्या बहुत थोडी हुआ 
करती थी | णने -शने मनोनीत व्यक्तियों का स्थान छुने हुए व्यक्ति लेने 
लगे और मताधिकार प्राप्त जनता की सरया मे वृद्धि होने लगी | जहाँ 
तक इन सम्थाओ के अधिकास-्क्षेत्र का प्रध्न है, वह प्रारम्भ में अत्यन्त 
सीमित था, परन्तु धीरे-धीरे इन सस्थाओं की उपयोगिता एवं प्रतिनिधि 
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स्वरूप के विकास के साथ-साथ इनका अधिका--स्षेत्र भी विकसित होता 
गया । स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ जो उच्च स्तर पर थी और उन 
समस्धाओं में जो निम्न स्तर प॑र कार्य करती थी कोई पारस्परिक सम्बन्ध 
नहीं था । इसका मतलब यह है कि उस समय स्थानीय स्वशासच 
अलग-अलग शहरों मे अलग-अलग तरह से पाया जाता था । उनका कोई 
एक स्वरूप नही था । सरकार के कड़े नियन्त्रण के अन्तर्गत इन्हे कार्य 
करना पडता था । ब्रिटिश राज्य के अन्तिम युग मे कही जाकर इन 
स्थानीय सस्थाओ को कुछ स्वतन्त्र विचार और कार्य करने की क्षमता 
मिल गई थी । 


राजस्थान बनने से पहले रजवाडो में स्थानीय स्वणासन विभिन्न 
रूपों में पाया जाता था। प्रत्येक रजवाडा अथवा रियासत अपनी-अपनी 
व्यवस्था रखती थी । जबकि कुछ रियासतों मे कई गाँवो को मिलाकर 
एक पचायत तथा शहरों मे नगरपालिकाएँ थी तो अन्य कई रजवाडों में 
ऐसी फोई व्यवस्था नही थी । कुछ रियासतों में ग्रामो की स्थानीय स्व- 
शासन की सस्थाओं के रूप में डिस्ट्रिकट बोडस भी थे। 956 ई० में 
राजस्थान पचायत एक्ट स्वीकार किया गया और उसके लागू होने के 
साथ-साथ सारे राजस्थान में पचायतें स्थापित की गई | नगरपालिकाएँ 
भूतपूर्व रियासतों के प्रमुख शहरों में पहले से थी । 95] ई० में राज- 
स्थान टाउन म्यूनिसिपल एक्ट स्वीकार किया गया, जिसके अन्तर्गत बडे- 
बड़े और प्रमुख नगरो को छोडकर अन्य कस्वों और शहरो की नगर- 
पालिकाएँ आ गई। इसके फलस्वरूप यह सभी नग्रपालिकाएँ एक 
कानून के अन्तर्गत संगठित की जाने लगी और उनका स्तर समान हो 
गया । 956 ई० में राजस्थान स्थूनिसिपल एक्ट पास किया गया जऔौर 
प्रमुख शहरो को नगरपालिकाएँ भी इस कानून के अन्तर्गत व्यवस्थित 
की गई । जनतन्‍्त्रात्मक शासन-अशणाली को देश में अपनाने का यह एक 
स्वाभाविक नतीजा था कि स्थानीय स्वश्लासन की सस्थाओं को और 
अधिक वल मिले और उनका विस्तार किया जाये। सत्ता का विकेन्द्री- 
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करण जनतन्त्र को निम्न स्तर तक ले जाने का एक सही तरीका हे । 
इसी ध्येय को हृष्टि मे रखते हुए, वलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के 
आधार पर राजस्थान में 959 ई० मे जिला परिपद्‌ एवं पचायत 
समिति एक्ट स्वीकार किया गया और 2 अद्ृज्नर, 959 ई० को 
सम्पूर्ण राजस्थान मे जनतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की व्ययस्था का लागू 
किया गया । इस प्रकार शहरों, नगरों और गाँवों में स्थानीय स्वशासन 
वास्तविक रूप में स्थापित हणा । 


अब हम स्थानीय स्वशासन की इन सस्थाणों का सक्षिप्त वर्णन 
करेंगे । 


नगरपालिका 


कस्थो और णहरो में स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ को नगर- 
पालिका, नगर परिपद्‌ अथवा नगर निगम कहते है। राजस्थान मे प्रमुख 
नगरो में नगर परिपद्‌ ह€ और साधारण छोट णहरों अथवा कस्बो मे 
नगरपालिकाएँ । नगरपालिका एवं नगर परिपद्‌ के सगठन एव कार्य 
ओर अधिकारों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं होता। स्थानीय 
स्वशासन की इन संस्थाओं का नामकरण नगर की जनसरया पर निर्भर 
है । 8,000 जनसर्या वाले नगर में नगरपालिका और 50,000 से 
अधिफ जनसरया वाजे जहर में नगर परिपद्‌ होती हू । बहुत बड़े णहरों में 
निगम होते है । जाइए हम नगरपालिका के संगठन एवं कार्य-ल्षेत्र के 
बारे में विचार प्रतट करें। 

समठन - यदि किसी नगर की जनता यह माँग करे कि उसे नगर- 
पराविया चाहिए, तो सरजार बहा नगरपालिका के संगठन की व्यवस्था 
करती है। नगापालिया वे जिए वयस्क मताबिकार के आपार पर 
प्रत्येज़ तीसरे वप चुनाव कराये जाते ह। उुनाव “गुप्त” मतदान द्वारा 
हाता है | उनाय के जिए नगर जो बोहुस (क्षेत्रो) मे थ्रिभाजित कर 
दिया जाता है प्रस्थेक क्षेत्र मे से एत्त प्रतिनिधि चुना जाता है| यदि 


पी 


किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों का 
बहुमत होता है तो वह क्षेत्र इन जातियो के लिए सुरक्षित कर दिया 
जाता है । इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्रो मे से केवल इन जातियो 
का प्रतिनिधि हीं चुनाव लड सकता है। स्त्रियों को प्रतिनिधित्व देने के 
लिए यदि चुनाव में कोई स्त्री जीतकर न भाई हो तो नगरपालिका के 
चुने हुए सदस्य दो स्त्री सदस्यों को मनोनीत करते हैं इस प्रकार चुने 
हुए तथा मनोनीत सदस्य नगरपालिका संगठित करते हैं । 


पदाधिकारी---नगरपालिका के सदस्य अपने आप में से एक सदस्य 
को नगरपालिका का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते है। राज्य 
की सरकार नगर परिपद्‌ के मुल्य अधिकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर की 


नियुक्ति करती है, नगरपालिका मे इस अधिकारी को एक्जीक्यूटिव 
आफीसर कहते है । 


नगरपालिका अपने अन्य कर्मचारियों की स्वय नियुक्ति करती है । 


क्रधिकार-- नगरपालिका अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिए कर लगाती है। मकान-कर, सामान के आवागमन पर कर और 
व्यवसाय-कर नगरपालिकाओं को लगाना आवश्यक है । कुछ कर ऐसे भी 
है जिन्हे लगाना अनिवार्य नही है परन्तु यदि नगरपालिका चाहे तो ये 
कर लगाये जा सकते हैं। इनमे मोटरो पर कर, नावो पर कर तथा 
आवागमन के अन्य साधनों पर कर शामिल हैँ | नगरपालिकाओों को 
आश्िक दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार ऋण और कभी सहा- 
यता के रूप में घन नगरपालिकाओं को देती रहती है 


कार्य---नगरपालिकाओं का कार्य नगरो अथवा शहरों में सफाई, 
रोशनी, पानी, स्वास्थ्य-रक्षा आदि का इन्तजाम करना है । नगरपालिका 
नगर की सडको को ठीक रखती है, नई सडकें वनवाती है। नगर में 


वाग-वगीचे लगवाना और इनकी देखभाल करना भी नगरपालिका का 
9 


र 
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काम है । शिक्षा का प्रसार तथा उसके लिए स्कूल स्थापित करना और 
उन्हे चलाना भी नगरपालिका के कार्य-क्षेत्र मे सम्मिलित है। वास्तव 
में नगर के सम्पूर्ण जीवन को सुचारु सर्प से चलाना नगरपालिका की 
कार्य-कुशलता पर निर्भर है । 


गाँचो से स्थानीय स्वशासन 


खण्ट विकास योजनाओ के लागू होने से पहले पचायतों का कार्य- 
छषेत्र स्थानीय छोटे-छोटे कगडो को सुलकाने तथा अपने अधिकार के 
क्षेत्र को साधारण नागरिक प्रशासन तक सीमित था। परन्तु खण्ड 
विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इन पचायतों का उपयोग 
किया जाने लगा । इस प्रकार पचायतों के पास साधारण कानूनी अधि- 
कारों के साथ-साथ योजनाओ को स्थानीय रूप से कार्यान्वित करने का 
काम भी सौपा गया । परन्तु बलवन्त राय मेहता कमेटी रिपोट के अनुसार 
कार्यपालिका और न्यायपात्रिका के अधिकार एक ही सस्था के पास होने 
से उनका कार्य सुचारु रूप से चलना असम्भव था। इसलिए ऊमेटी ने 
राय दी कि न्‍्यायपालिफा का कार्य किसी स्व॒तन्त्र सस्था को सौंप देना 
चाहिए । पुरानी पचायते जो कि फरई गाँवों को मिलाकर संगठित की 
गई थी कमेटी की राय में ए्कत्व की भावना जाग्रत करने में जसमर्च 
थी । इसलिये उसने छोटी पचायते बनाने का सुझाव दिया । इस कमेटी 
की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सरकार ने छोटी पचायते बनाई 
और न्याय पचायतों की अनग व्यवस्था की । अब पचायनों का संगठन 
निम्न प्रतार है -- 





पचायतों फा सगठन--पहले 4,000 से 8,000 तक जनमसग्या के 
ऊपर एक पचायत होती वी । नई व्यवस्था के अनुसार ),500 से 2,000 
तय जनसाया पर एक पंचायत है । एक पचरायन में पचो की सस्या 8 से 
5 नके होती है । पचायनों के लिए चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में होते ह | 
पचायनता का छेन्र तिलने पच चुनते है उतने वादा में विभाजित कर दिया 


( 3। ) 


जाता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान विधान सभा के 
चुनाव-क्षेत्र का रहने वाला हे जिसमे वह पचायत स्थित है, पर 
चुनाव लड सकता है । परन्तु वह व्यक्ति मत उसी बार्ड में दे स 
है जिसमे उसका घर हो। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने 
अधिकार है । 


छः 


सरपच---प्रत्येक पचायत मे एक सरपच होता है जो कि पः 
क्षेत्र के तमाम मताधिकारियो द्वारा चुना जाता है। स्तरपच पचायर 
वैठक बुलाता है और बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है। पर 
के कोप के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। वही धन एकत्रित * 
है और पचायत के निर्णय के अनुसार उसे खर्च करता है। पचाय 
इलाके से योजना को कार्यान्वित करना उसी की देख-रेख मे होता 


५ 


प्रत्येक पचायत में एक सचिव होता है जो कि दफ्तर के कार 
देखभाल करता है | 


पचायतो फे फार्य--परचायत का कार्य-श्षेत्र विस्तृत है। 

अधिकार में नागरिक सुधार का कार्ये, प्रशासन एवं विकास सम 
सभी काये आ जाते हैं। पचायत पेंदावार बढाने के लिए योऊ 
बनाती है और अपने क्षेत्र मे रहने वालो के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शि 
आराम और सामाजिक, आर्थिक त्तथा सास्कृतिक विकास के 
सुविधाएँ प्रस्तुत करती है। गाँवों में एकत्व स्थापित करने 
वड़े-बडे कामों मे अधिकतम नागरिको का पक्ष प्राप्त करने की 3 
श्यकता पर बल देते हुए इस वात की व्यत्रस्था की गई है कि विकार 
वडे-बडे कामो को हाथ मे लेने से पूर्व पचायत के क्षीत्र के निर्ता 
के $ व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त किया जावे । ऐसे बडे-वडे कार्यो में 
मे कुएँ खुदवाना, नई इमारतें वनवाना तथा शौचालय आदि का नि 
करना है । ह 
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ग्राम सभा 


लोकतत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पचायत कानून के 
अन्तगत इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पचायत वर्ष मे कम 
से कम दो वार अपने क्षेत्र की कुल जनसख्या की बैठक बुलाये । इन 
बैठकों को ग्राम सभा कहते है । इन बैठकों मे पचायतो के कार्यों का 
सिहावलोकन किया जाता है और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर 
विचार-विनिमय करके उन्हे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार 
पचायत के क्षेत्र मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास में स्वय 
सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है । 


पचायते कर लगाकर घन एकत्रित करती हैं | इन करो मे यातायात 
के साधनों पर कर, चीजो के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओं के 
चरागाहो पर कर, मकानों पर कर आदि सम्मिलित है । 


पचायता के पास अपने कार्येद्रम को कार्यान्वित करन की व्यवस्था 

होती है | पचायत अपने कर्मचारियों की स्वय नियुक्ति करती है 
न्याय पचायपत 

5 में 7 पचायतों के ऊपर एक न्याय पचायत होती है । इन न्याय 
पंचायतों का मार-पीट के भगडो से सम्बन्धित तथा माली दोनो प्रकार 
के मुकदमे सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है । न्याय 
पंचायत के सदस्यों का उनाव उसके अन्तगत आने वाली पचायतें करती 
7 । प्रत्यक पच्रायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। न्याय 
पनायत तान-तान सदस्यों को समितियों द्वारा काय करती है। न्याय 


प्रनायत का सरपच, उसके सदस्य आपस में से ही किसी को चन लेते ह। 
राजस्थान मे इस समय ,369 न्याय पचायते £ | 


मारपीट के नगड़ो के निबटारे में न्याय एचायत 50 २० तय जर्माना 
चर सकती हैं जौर 250 र० तक के माजी मकदमे उसके सामने पेज किये 
जा सकते है| न्‍्याय पचायत के फैसने फ्े विरद्ध भपील नहीं की जा सकती 
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यद्यपि इन फैसलो पर पुन हृष्टिपात मुसिक अथवा प्रथम श्रेंगी का 
मजिस्ट्रेट कर सकता है । 


पंचायत समिति 


पचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पचायत समिति का अत्यन्त 
ऊंचा स्थान है। पूर्व स्थित विकास खण्डो के आबार पर पचायत 
समितियों का सगठन किया गया है। योजनाओ और विकास के क्षेत्र 
में ये पचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और योजनाओ 
के निर्माण मे योग देती है । 

सगठन---एक पत्रायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तमाम 
पचायतो के सरपच पचायत समिति के सदस्य होते है। उस विकास 
खण्ड मे रहने वाले कृपि-पछित एव कृपि-नियुगा भी पचायत समिति के 
सदस्य होते है । इनके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पचायत समिति की 
मदस्य नही है तो दो स्त्रियों को सदस्य बनाया जाता है । इसी प्रकार 
दो अनुसूचित जातियो के प्रतिनधि, दो अनुमूचित जन-जातियो के 
प्रतिनिधि, दो प्रशासन क्षेत्र मे निपुरा व्यक्ति, एक सहकारी समितियों 
का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पचायत समित्ति 
के सदस्य अपनाये जाते है । इन सदस्यों को अपनाया जाना पंचायत 
समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं । 


प्रधान--पचायत समिति के समस्त सदस्य मिलकर अपने आप में 
से एक को प्रधान चुनते है । प्रवान का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा 
होता है । चुनाव के समय पचायत समिति की बैठक की अव्यक्षता 
जिलाधीश अथवा उसके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता है । 


पंचायत समिति का कार्य-काल तीन वर्प होता है । 
पचायत समिति के कार्य---अपने क्षेत्र मे समस्त विकास योजनाओं 


को कार्यान्वित करने का भार पंचायत समिति का है। पचायत 


समिति अपने कार्य को सुच्रारु रुप से चलाने के लिए स्थाई समितियों 


(६ ९०] 


ग्राम सभा 


लोकतत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पचायत कानून के 
अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पचायत वर्ष में कम 
से कम दो वार अपने क्षेत्र की कुल जनसख्या की बैठक बुलाये । इन 
बैठकों को ग्राम सभा कहते है । इन वैठकों मे पचायतों के कार्यों का 
सिहावलोकन किया जाता है और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर 
विचार-विनिमय करके उन्हे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार 
पचायत के क्षेत्र मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास में स्वय 
सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है । 


पचायते कर लगाकर घन एकत्रित करती है । इन करो मे यातायात 
के साधनों पर कर, चीजो के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओ के 
चरागाहो पर कर, मकानों पर कर आदि सम्मिलित है । 


पचायतों के पास अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था 
होती है । पचायत अपने कमचारियो की स्वय नियुक्ति करती है । 
न्याय पचायत 
5 में 7 पचायतो के >पर एक न्याय पचायत होती है। इन न्याय 
पचायतो का मार-पीट के भगडो से सम्बन्धित तथा माली दोनो प्रकार 
के मुकदमे सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है । न्याय 
पचायत के सदस्यों का चुनाव उसके अन्तगत आने वाली पचायते करती 
है। प्रत्येक पच्रायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। न्याय 
पचायत्त तीन-तीन सदम्यो की समितियों द्वारा कार्य करती है। न्याय 
पचायत या सरपच, उसके सदस्य जापस में से ही किसी को चुन लेते है । 
राजस्थान में इस समय ,369 न्याय पचायतें है । 
मारपीट ये लगठा के नियटारे में न्याय एचायत 50 २० तक जुर्माना 
वा सक्‍तो ह और 250 २० तक के मानी मुकदमे टसके सामने पेश किये 
जा साते है । न्‍्याय पचायत के फसने के विरुद्ध जपील नहीं ती जा सकती 
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यद्यपि इन फैसलो पर पुव हृष्टिपात मु सिक अथवा प्रथम श्रेणी 
मजिस्ट्रेट कर सकता है । 


पंचायत समिति 


पचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पचायत समिति का अत्य 
ऊँचा स्थान हैं। पूर्व स्थित विकास खण्डो के आवार पर पचाः 
समितियों का सगठन क्रिया गया है। योजनाओं और विकास के ६ 
में ये पचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और योजना 
के निर्माण में योग देती है । 

सगठन---एक पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तर 
पचायतो के सरपच पचायत्‌ समिति के सदस्य होते है । उस विक् 
खण्ड में रहने वाले कृपि-पडित एवं कृपि-नियुण भी पचायत समिति 
सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पचायत समिति 
सदस्य नही है तो दो स्त्रियों को सदस्य बनाया जाता है । इसी प्रः 
दो अनुसूचित जातियों के प्रतिनधि, दो अनुमूचित जन-जातिये 
प्रतिनिधि, दो प्रशासन क्षेत्र मे निपुणा व्यक्ति, एक सहकारी सर्मिरि 
का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पचायत सर 
के सदस्य अपनाये जाते हैं। इन सदस्यो को अपनाया जाना पच' 
समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करने हैं। 

प्रधान--पचायत समिति के समस्त सदस्य मिलकर अपने आए 
मे एक को प्रचान चुनते है । प्रचान का चुनाव मी गुप्त मतदान ३? 
होता है । चुनाव के समय पचायत समिति की बैठक की अच्यध 
जिलाघीश अथवा उसके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता 

पचायत समिति का कार्य-काल त्तीन वर्ष होता है । 

पचायत समिति के कार्य--अपने क्षेत्र मे समस्त विकास योजन 
को कार्यास्वित करने का भार पंचायत समिति का है। पता 
समिति अपने कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिए स्थाई समिईः 
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का निर्माण करती है। प्रत्येक स्थाई समिति मे सात से अधिक सदस्य 
नही होते। पचायत समिति अपने अधिकारों को इन समितियों को 
उनके कार्यो के अनुरूप सौप देती है । समितियों के निर्शयय पचायत समिति 
के निर्णय समझे जाते है, परन्तु पचायत समिति को यह अधिकार है कि वह 
स्थाई समितियों के फैसलों को रहू कर दे अथवा उनमे सशोधन कर दे । 

पचायत समितियों की क्राय--पचायत समिति की आय भूमि-कर 
उद्योग पर कर, शिक्षा-कर, मेलो और उत्मसवों पर कर, मनोरजन कर 
आदि से होती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आर्थिक सहायत 
देती है और उन विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए रुपया भी राज्य 
सरकार देती है जो पचायत समिति को सौप दी गई हो। राज्य सरकार 
रपया क्जें भी देती है| 


प्रत्येक पचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विकास 
अधिकारी होता है जो कि प्रधान की सहायता करता है जार पचायत 
समिति द्वारा लिये गये निरयों को कार्यान्वित करता हे, । इसके 
जतिरिक्त विकास कार्य में सहायता देने अबवा निपुगा सम्मति प्रदान 
करने के लिए कर्द अन्य अधिकारीगण भी होते है । 
जिला परिषद्‌ 


जिते के स्तर पर जिला परिपद्‌ होती है । इसके सदस्यों में जिने 
वी तमाम पचायत समितियों के प्रधान, जिले से चुने गये विधान सभा 
के सदस्य तथा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य होते है। इनके 
अतिरिक्त दो स्त्री, एक सहफारी समितियों का प्रतिनिधि और यदि 
उस जिले वी जनसरया 5९ या उससे अधिक अनुसचित जातियों 
वी साया हो और उनका वो् प्रतिनिधि जिला परियद्‌ का सदस्य न 
वन सा हो तो उनता एक प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा सदस्य बनाया 
जाता है। यह मतदान जिला परिषद्‌ के अन्य सदस्यों द्वारा क्या जाता 
७>७। लिनाजीया भी जिया पित्त दवा गाटमग्य ज्ोसा 7 परन्न उस मसले 
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देने का अधिकार नही होता है। प्रत्येक जिला परिषद्‌ में एक सचिव 
होता हैं जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है । 

जिला परिएद् के कार्य--जिला परिपद्‌ को कार्यपालिका के कोई 
अधिकार नही दिये गये है । उसका कार्य केवल पचायत समितियों के 
कार्यो पर निगरानी रखना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना है । 
इसके अतिरिक्त पचायत समितियों और राज्य सरकार के वीच सम्पर्क 
स्थापित करना भी जिला परिपद्‌ का काम है। जिला परिपद्‌ पचायत 
समितियों द्वारा निमित योजनाओ के आधार पर सम्पूर्ण जिले के लिए 
योजना बनाती हैं । 

प्रमुद--जिला परिपद्‌ का एक प्रमुख होता हैँ जिसका बुनाव 
जिला परिपद्‌ के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते है । यह गैर-अधिकारी 
पक्ष का नेता होता है ओर पच्ायत समितियों से सम्पर्क स्वापित रखता 
है । यह लोकतस्त्र की वृद्धि के लिए अच्छी परम्पराओ को स्थापित 
करने मे सहायक होता है। जिला परिपद्‌ के अध्यक्ष को स्थिति में यह 
सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित्त 
करने में मदद देता है। पचायत समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाने 
वाली योजनाओ का निरीक्षण करके प्रमुच जिला परिपद्‌ को पचायत 
समितियों की गति-विधि से अवगत कराता रहता है । 


श्फपासार्थ प्रइन 


. स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिसिए। 
2 नगरपालिकाओ का स्थानीय प्रशासन मे क्या स्थान है ? 


अध्याय वय 
न्यायिक-प्रशासन 





भारत में न्यायपालिका की श्र खला मे सबसे ऊँचा स्थान उच्चतम 
न्यायालय का है । हमारे राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय उच्चतम 
न्यायालय के अधीन ही अपना काम करता है। अपने देश की न्याय- 
व्यवस्था की उपमा हम एक पव॑त से यदि दे तो उच्चतम न्यायालय को 
हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते है । उच्च न्यायालय के दिये गये 
निर्णयो के विरुद्व उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित दशाओ में अपील 
सुनता है -- 

(कफ) सर्वधानिक श्रवोलें---उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के 
सम्बन्ध मे यह कहे कि इसमे संविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ 
के ब्रिपय मे शका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्याया- 
लय में अपील सुनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय स्वय प्रार्थना- 
पत्र के जाथधार पर इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। दोनो ही 
परिस्थितिया में उच्चतम न्यायालय सविधान की व्याख्या करता है । 

(स) फोजदारों श्रपीलें--तीन प्रकार की परिस्थितियों मे फौजदारी 
अपीले सुनी जा सकती है-- 

(।) यदि किसी अपराबी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्‍्याया- 
जय उसे मृत्युल्वण्ट में बदत दे तो उस सम्बन्ध क्री अपील उच्चतम 
न्पायातय में फ्री जा सयती है । 

(2) यदि कोर्ट उच्च न्यायातय अपने अपीन न्‍्यायावय से मुकदमा 
मेंगागर उसे मृत्युद्ण्द में बदत दे तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय 
में गी जा सकती है । 
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(3) यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के बारे मे यह सिद्ध कर 
दे कि इसमे कोई महत्त्वपूर्ण कानूनी समस्या पेश की गई है तो ऐसे 
मुकदसे के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है । 


(ग) दीवानी मुकदमे सम्बन्धी श्रपीलें---दीवानी मुकदमो के सम्बन्ध 
मे दो प्रकार की अपीले उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है । यदि 
कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर कर दे कि अमुक मुकदमे की राशि 
का मूल्य 20,000 रु० से अधिक है तो ऐसी स्थिति की अपील उच्चतम 
ज्यायालय मे की जा सकती है | यदि उच्च न्यायालय यह प्रमारित करे 
कि अमुक मुकदमा बहुत महत्त्वपूर्ण है तो एसे मुकदमे की अपील उच्च- 
तम न्यायालय में हो सकेगी । 


उच्चतम न्यायालय सारे देश के लिए एक ही है और दिल्‍ली मे 
स्थित है । 


उच्च न्‍स्यायालय 


राज्य का सबसे मुख्य स्यायालय उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य 
मे एक उच्च न्यायालय होता है । उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्याया- 
लय भी भाँति नागरिकों के अधिकारों का सरक्षण करता है । 


उच्चतम न्यायालय का सगठन व न्यायाधोशो को योग्यताएं 


एक उच्च न्यायालय में एक मुम्य न्यायाधीश तथ दूसरे न्यायाथीण 
होते है । उन न्यायाधीशों की सस्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति ही 


निश्चित करता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। 
इसमे मुल्य न्‍्यायाथीणों के सहित 0 न्‍्यायाघधीण हैं। इनमे 2 अतिरिक्त 


जज भी शामिल है । 

किसो भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का स्यायाथीण होने के 
लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जर्री होता है जैसे-- 

() वह भारत का नागरिक हो । 
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(2) कम से कम 0 वर्ष तक भारत के किप्ती न्याय सम्बन्धी पद 
पर रहा हो, या 
(3) राज्यो के उच्च न्यायालयों मे लगभग 0 वर्ष तक अधिवक्ता 
रहा हो । 
न्यायाधीशो का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते 


62 वर्ष की आयु तक न्‍्यायाबीण अपने पद पर कार्य कर सकता 
है। परन्तु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे 
सकता है । यदि ससद के दोनों भवनों के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई 
वहुमत से किसी न्‍्यायावीश को दुराचारी सिद्ध करते हूं तो राष्ट्रपति 
उसे पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 
4,000 रु० वेतन जौर अन्य भत्ते तथा अम्य न्‍्यायाबीशों को 3,500 
रू० वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते है। यह वेतन और भत्ते उनके 
कार्य की जवधि में कम नहीं |कये जा सकते । 

उच्च न्यायालय के अधिकार 

प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के काय होने है-- 

(!) न्याय सम्बन्धी अधिकार, और 

(2) प्रवव सम्पन्धी जप्रिकार । 

() न्याय सम्बन्धी श्रधिकार--त्याय सम्यन्ती अधिकारों को दो 
नागो में वाटा जा सकता है--- 





(क) प्रारम्भिक क्षेत्राविकार, आर (रा) अवीलीय लेनासिकार | 

(क) प्रारश्निऊ क्षेत्राधिकार---कौन-कौन से मुकदमे उच्च न्यायालय 
सुनेया इनका जिठ संबियान में नहीं क्रिया गया है। परस्तु संविधान 
बनने के पहज कलकत्ता, बम्पर्ट, मद्रास के उच्च न्यायालय प्रारम्निक 
छेश्रावितारो या नोय करते थे, वैसा जब भी होता ह। उस क्षेत्र मे वे 
दीवानी मुकदमे होत है जिनसे सफीफा लदालना में पश नहीं क्रिया जा 
सकता और वे फाजदारी मुझ्दम थातरे ह, जिनका फैसला सेशन जज 
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की अदालत में नहीं होता । मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमे विशेष रूप 
से उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार मे आते हैं। ये मुकदमे या 
तो उच्च न्यायालय सुनता है या उच्चतम न्यायालय । व्यवहार मे उच्च 
न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही सुनता है । 


(ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार---इस अधिकार के अस्तर्गत उच्च 
न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमी 
की अपील सुनता है । इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार 
है कि अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मँगाकर 
उसकी छानवीन करे । 


(2) प्रइन्ध सम्बन्धी क्षषिकार--उच्च न्यायालयों को यह्‌ अधिकार 
होता हे कि वह अपने पास के न्यायालयों का उचित रूप मे प्रवन्च करें 
तथा इनके कार्यो का निरीक्षण करें। उच्च न्यायालय निम्नलिखित 
तरीको से उनका निरीक्षण करता है । 

() उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से क्रिमी भी मुकदमे के 
कागज मेंगाकर उसकी जाँच कर सकता है । 

(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के 
लिए ऐसे नियम बनाये जिससे उनका काम आसानी से चल सके । 

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध मे भी नियम बना सकता है कि 
किसी भी न्यायालय को किन मुकदमो का रिकार्ड रखना चाहिए । 

(4) उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के अविकारियो की नियुक्ति, 
उत्तके वेतन में कमी और छुट्टी आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का 
अधिकारी है | 

(5) उच्च न्यायालयों को अविफार है कि वह्‌ एक न्यायालय का 
मुकदमा दूसरे न्यायालय में भेज दे । 

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकार को पुन स्थापित करने हेतु 
राज्य के कर्मचारियों को अपना आदेश दे सकता हैं । यदि कोई व्यक्ति 
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गैर-कानूनी ढग से जेल मे बन्द कर दिया गया हो तो उसे यह छंडवा 
सकता हे । 

(7) कोई भी न्यायालय विना उच्च न्यायालय की आाज्ञा के किसी 
भी व्यक्ति को फॉसी की सजा नहीं दे सकता । 

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारो के 
कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र मे रखता है । 

न्यायिक प्रशासन के लिए राज्य को 6 भागो में विभक्त कर दिया 
गया हे । प्रत्येक एक डिस्ट्रिकट एण्ड सेशन जज (97970 थात॑ 9688- 
0 ।0४०९०) के अधीन हे । ये जज दोनो प्रकार के फौजदारी एवं दीवानी 
मुकदमे सुनते हू। डिस्ट्रिकट और सेशन जजों के अघीन निम्नलिखित 
अदालते ह 


(।) डिस्ट्रिक्ट एव सेशन अदालत 6 
(2) सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स कोर्ट 7--। (अस्थायी) 
(3) सिविल जज की अदालत 28 
(4) स्माल कौजेज कोर्ट 4 
(97 9] (805९४ ("०एा) 
(5) मु सिफ और मु सिफ मजिस्ट्रेट 97--2 (अस्थायी) 
(0) स्पणल (रेलवे मजिस्ट्रेट) 3 
योगज"न 68 


राजस्थान न्यायिक सेवा (ररहाव्रज्ञाध्षा उंधचतातातों 8८४८०) दो 
भागों में विभक्त है। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा और राजस्थान 
न्यायिक सेवा। राजस्थान उच्च न्याय सेवा मे 40 पद है। राजस्थान 
न्यायित्त सेवा में 48 पद है । 

(!) सितम्बर सन्‌ 962 का आशिक रूप से न्यायपालिका को कार्थ- 
परातिता से जतग करने का काम प्रारम्भ किया गया। एटीशनल 
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कलक्टर के 7 पदो के स्थान पर एक सिविल जज और तीन मु सिफ 
मजिस्ट्रेट की अदालते स्थापित की गई । 

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बाद न्याय पचायते भी बनाई गई है 
जो छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करती है । 

माल सम्बन्धी मुकह्से 

माल सम्बन्धी मुकदमो से लिए राज्य का बोर्ड आफ रेवेन्यू (80400 
0 7२९ए७४॥००) सबसे ऊँचा न्यायालय है । इसके निर्णायों के विरुद्ध 
हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट मे सवेधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध मे अपील की 
जा सकती है । 

बोर्ड आफ रेवन्यू के नीचे माल सम्बन्धी मुकदमो के लिए निम्न- 
लिखित अदालतें है -- 

(]) कलक्टर की अदालत---जिला स्तर पर 

(2) सव-डिविजनल मणजिस्ट्रेट--सव-डिविजन स्तर पर 

(3) तहसीलदार की अदालत---तहसील स्तर पर 

(4) नायब तहसीलदार की अदालत---तहसील स्तर पर 


प्रभ्यासार्थ प्रश्त 


4.. उच्च स्यायालय किन-किन दशाओं में अपील सुनता है एवं उसके 
अधिकारों का वर्णन करिए । 
2. राजस्थान न्यायिक सेवा पर एक टिप्पणी लिखिए । 


भा६ग 4 
राजस्थान में नियोजित विकास 


अध्याय [0 


राजस्थान में नियोजन 





मनुप्य के सुख, शान्ति, समद्धि व सर्वागीण विकास के लिए यह 
आवश्यक है कि गरीबी, वीमारी, वेकारी, अन्नानता को दूर किया जाये । 
प्रत्येक राज्य का आदण्ण है कि हर नागरिक को खाना, कपडा, काम, 
मकान व जीवन की सूरक्षा के साधन प्राप्त हो जिनसे वे अवसर प्राप्त 
हो जो व्यक्तिगत व सामूहिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। समाज 
की प्रगति, आथिक समानता व राजनैतिक जाग्रति के और कोई सार्थक 
माध्यम नहीं हैं। समाज की गिरी व्यवस्था व अवस्था को सुधारने का 
ओर कोई रास्ता नही है । इतना स्पप्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई 
व वढोनरी में ही समाज का वैभव व राज्य का उन्क्प निहित है। इस 
दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव व विचारों के आधार पर 
यह सिद्ध हो चुका है कि सामाजिक पुननिर्माण के लिए ऐसी योजना की 
परम आवश्यकता है जिससे विधिवत्‌ व व्यवस्थित रूप से सामूहिक 
विकाम के कार्य पूर्ण किये जाये । 


कहावत सत्य है कि चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए । देश 
को प्रगति के लिये भी यही सत्य है। परन्तु इसका यह तात्पयें नहीं कि 
चादर को बटाने का प्रयत्न ही नहीं किया जाये, क्योंकि जितनी बडी 
चादर हाती जायेगी उतना ही विस्तृत क्षेत्र हमे अपने पैर फैलाने को 
मिलेगा । इसी प्रकार यदि प्रत्येक राज्य मे अवसरो क्ग बटोतरी होती 
पट ता अवश्य ही सामूहिक विकाम की भी प्रगति होगी । 
]45 
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जैसे---एक परिवार की समृद्धि आय और व्यय के सतुलन पर निर्भर 
है , उसी प्रकार एक देश की प्रगति व विकास, योजना और व्यवस्थित 
साधनो पर आश्वित है। आयोजित विकास जैसे एक परिवार के लिए 
आवश्यक है उसी प्रकार एक देश के लिए भी । 


ठीक उसी प्रकार राजस्थान की प्रगति के लिये भी आयोजन की 
व्यवस्था है जो भारत के योजना कार्यक्रम का ही अग है। समाज को 
सर्वागीण रूप से व्यवस्था मे लाने का यह उपाय अनुभव व बौद्धिक तकं 
की कसौटी पर पूरा उतरता है। 


सम्पूर्ण देश की व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान मे भी प्रथम व 
द्वितीय पचवर्षीय योजनाओ के अनुसार विविध क्षेत्रों में प्रगति की गई । 
कृपि-प्रधान राज्य होने के कारण, राजस्थान मे भी क्षूपि उत्पादन को 
बढाने को प्राथमिकता दी गई है तथा इस दिशा में सफ्लता प्राप्ति के 
लिये चकबन्दी के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। पशु 
नस्ल सुवार, पशु भोजन व्यवस्था व बीमारी की रोकथाम के लिये 
प्रयास किये गये । 396] तक 6 आदर्श ग्राम सण्ड खोले गये और 
गौशालाओ व पशु-चिकित्सालयों की सम्या में विशेष वृद्धि हुई । 

प्रथम व द्वितीय योजनाओ के कार्यक्रम के अनुसार सहकारिता के 
अन्तर्गत 6,000 सहकारी समितियों का गठन हुआ | 03 प्राथमिक 
मार्वेटिंग समितियाँ बनाई गई । राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की 
स्थापना हर्ट व 32 वेयर-हाउस बने । 97 सयुक्त कपि सहकारी समितियाँ 
बनी । सेवा सहकारी समितियों की सरया 3,893 हो गई । छोटी समि- 
तियो की व्यवस्था में सुयार किये गये । सार्वजनिक आर्थिक विकास व 
व्यवस्था के लिये राजस्थान औद्योगिक सहकारी बैक की स्थापना 
वी गई । 

बन-विकास व भू-रक्षण के क्षेत्र मे विशेष प्रयास किये गये । सैन्द्रल 
एरिट जोन टस्टोट्यूड की स्थापना एस दिशा में महत्वपुण कदम है | 


("पक 


मछली-रक्षा, पालन व विकास के लिये कार्य किये गये तथा सहकारी 
समितियों द्वारा उत्साहजनक फल प्राप्त हुए । 

राज्य की भूमि को सुधार कर, कृपि-विकास मे सहायक नहरो के 
विकास के लिये कदम उठाये गये । पूर्व गंगा नहर, भाखरा व चम्बल 
की बहुउदे शीय योजना, मध्य व छोटी सिंचाई योजनायें---सवसे राज्य 
को लाभ पहुँचा । 

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी, इसी प्रकार, महत्वपूर्ण परि- 
बर्तन किये गये जिनसे ग्रामीण जीवन में कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, 
सहकारिता, भूमि-सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न उद्योग-बन्धे व यातायात 
के साधनों का विकास किया गया । सामूहिक विकास के लिए पचायत 
सहकारी समितियो, पाठशालाओ, युवक मडल, महिला मडल आदि के 
सार्थक माध्यम हारा रचनात्मक कार्य किये गये । विभिन्न स्थानों 
पर विजली की व्यवस्था की गई। इस प्रकार उत्पादन की बढोत्तरी 
हुई । 

राज्य के विकास के साधनों मे सडको को बनाया जाना, शिक्षा एच 
स्वास्थ्य की सुविधायें, जल-वितररणा, गृह-निर्माश योजना, समाज कल्याण, 
पिछटी जातियो का उद्धार और श्रमिक-कल्याण की गति-विधियाँ विशेष 
रुप से उल्लेखनीय है । 

तीसरी योजना, अन्य राज्यो की ही भाँति, पहली दो योजनाओं पर 
काफी अशो मे निर्भर है तथा इस दिशा में यह कहना असयत नही होगा 
कि जो कमियाँ पहले रह गई थी उनको पूर्ण करना है ) 

तीसरी योजना की मुस्य रूपरेखा 26 जनवरी, 960 को प्रकाशित 
की गई जिसका उहं एय लोक-तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सस्थाओं द्वारा 
जन-कव्याण के आदर्श को रचनात्मक रूप देना था | योजना मे प्राथमि- 
क्ता, फिर एक बार, कृषि को दी गई है। तीसरी योजना के लिए 
23,60,000 लाख स्पये की घनराशि का प्रवन्ध किया गया है । जिसे 
निम्न कार्यो में व्यय करने की व्यवस्था रखी गयी है । 
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(7) कृषि उत्पादन 


अन्न की कमी को ध्यान मे रखते हुए 6 लाख टन अधिक खाद्यान्न 
उपजाने के लिए लक्ष्य रखा गया है । इस अधिक खाद्यान्न की उपलब्धि 
के लिये रासायनिक खाद के उपयोग के अलावा हरी खाद का भी प्रयोग 
किया जायगा । इसके साथ ही साथ फसलो के सूरक्षण की भी 
व्यवस्था की गई है । प्रदेश में वर्तमान कृषि विद्यालयों में अधिक 
अनुसबान तथा शिक्षा के अतिरिक्त एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने 
का प्रावबान है । 


तीसरी योजना में क्ृपि विभाग द्वारा सचालित की जाने वाली 
प्रवुतियों के अन्तर्गत सिचाई की कुओ, नहर, नलबूप, तालाब इत्यादि 
के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त वर्तमान सिंचाई 
के साधनों को सुचारु रुप से कार्यणील रखने के लिए भी व्यवस्था है । 
सिचार्ट के अलावा खेती की चकबन्दी पर भी ध्यान दिया गया है। 
जोतों का विखण्टीकरण राज्य की कृृपि-प्रगति मे वावक रहा है | अत 
प्रदेश की 25 लाख एकठ भूमि पर चकबन्दी करने का प्रस्ताव है । खेती 
के लिए अच्छे वेलो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदर्श ग्राम 
योजना सण्ड आरम्भ हो चुके है । हाट वाजारों को भी सगठित किया 
जायगा । राजवीय पशु-फार्मा का विस्तार किया जायगा और ऐसे फार्म 
तोसरी योजना में और भी आरम्भ विये जा रहे है । पशुओं की उचित 
चिकित्सा वे जिए प्रदेश भर में पश्लु औपपालय तथा पशु चिकित्सालय 
सोजे जायेगे । 

मऊती पातन, वन तथा चवेयरी के अलावा सहकारिता पर राज्य में 
अन्यधित जार दिया जायगा | राज्य के प्रत्पफ गाव तथा 67 प्रतिणत 
गामीश परिवाग में सहयारिता का प्रसार करने का लक्ष्य रा गया है 
सेया सहशारी समितिया, सहकारी पति समितियाँ तथा प्राथमिक 
देमि दपत वैय साले जायेंगे । ठ्रपि सुधार समितियों के सदस्यों 
वा फदधि उनलि के नि जझापवातजीन ऋणा दिये जाने था प्रावबान 
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फिया भया है | इसके अलावा सम्पूर्ण राज्य में सामुदायिक विकास 
सण्ड स्थापित करने तथा इसके अन्तर्गत पचायती राज को बढावा 
दिया जायगा । 


(2) सिंचाई 


वर्तमान विभिन्न सिचाई कार्यो के पूरा होने पर लगभग ! 46 
लाख एकड अतिरिक्त भूमि सीची जा सकेगी । सिंचाई कार्य-क्रम राज्य 
के सिंचाई विभाग तथा राजस्थान नहर बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। 
राज्य में राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण दो चरण मे होगा । 
पहले चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया जायगा । दूसरे 
चरण मे मुस्य नहर का निर्माण होगा । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के 
साथ हुई सिधु जल सधि के अनुसार भारत को सतलज, व्यास तथा रावी 
नदियों से पानी मिल सकेगा । राजस्थान नहर को व्यास तथा राबी 
के पानी पर निर्भर रहना होगा । व्यास परियोजना में व्यास नदी पर 
पोग बाँध बनाना है । व्यास नियत्रण वोडे की स्थापना की गई है जो 
उस बाँध के निर्माण की सलाह देगा । 

राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर“लान वना लिया 
गया है । इसमें सव प्रकार की विकास कौ प्रवृत्तियों का समावेश है । 


लघु सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए घनराशि क्ृपि 
ब सिचार्ट विभागों हारा दी जाती है । कुओ के निर्माण, डीजल तेल से 
चलने वाले इजनों, बिजली की मोठरों के लिए, गाँवों के तालावों के 
विकास के लिए, वर्तमान कुओं को गहरा करने तथा नल कूपो को स्वोदने 
का विस्तृत कार्यक्षम है। वर्तमान कुओ को गहरा करने, निजी व राज्य 
के नलकूपों का निर्माग्य करने व भूमि व जल मण्डल योजनाएँ अण्डर- 
ग्राउग्ट चादर वोर्ट द्वारा चलाई जा रही है । 

25,000 मुपग्रे या इससे कम खर्च के जो काम पचायत समितियों 
हारा कराये जावेंगे उनके लिए तकनीकी सहायता देने को प्रत्येक जिले 
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में एक इजीनियर की नियुक्ति कर दी गई है । यह उस जिले की सभी 
पाचयत समितियों के सभावित कार्यो का सर्वेक्षण कर तखमीना तैयार 
करने में सहायता करेंगे । तीसरी पचवर्षीय योजना-काल में रपटो 
(एनीकट) के निम'रणा पर विशेष जोर दिया गया है। इनके निर्मारण 
का अभिप्राय बुओ मे जल के वर्तमान तल को ऊँचा उठाना है। क्योकि 
पानी की कमी के कारण कुओ के सूख जाने की समस्या हे । सरकार 
ध्यानपूर्वक विचार कर इरुके कारणो तथा कुओ मे पानी के स्तर को 
वढाने के तरीको की खोज करवा रही है । 

राज्य की योजनाओ में सम्मिलित की गई योजनाओं के अतिरिक्त 
भारत सरकार द्वारा मचालित सिचाई में अनुसधान तथा प्रशिक्षण और 
पानी के प्रयोग की भी योजना है । 

(3) विद्युत-शक्ति 

राजस्थान में उग्रोग-बन्धो फो चलाने और उनको ग्रामीण क्षेत्र तक 
पहुँचाने में सबसे घटी द्विवकत विद्युत के अभाव की हैं । लोगो के 
जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए नगरो में बे कारखाने स्थापित 
करने व ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग चलाने की आवश्यकता है। 
राज्य में पानी का बहुत गहराई पर मिलना भी एक समस्या हैं। 
वास्तव में हमारी समस्या विद्य त णक्ति की माँग पैदा करने की नहीं 
बल्कि माग के जनुसार विद्युत उत्पन्न करने की है । उद्योग-पन्‍्चो की 
दृष्टि से पिटडे हुए ऐसे राज्य वे लिए जो आगे की ओर कदम वढा 
रहा हो, यह एक पुभ लक्षण है 

वियत योजना के उद्देष्य राजस्थान के पन विद्युत (हार्टटल) के 
सायथनो को पूरा उपयोग करना तथा तापीय विद्युत (वरमल) वा 
लायज्यवता वे जनुसार विकास बरना । जहा तका पन-विद्युत वा 
सम्यन्प ह ऊपा बताये उद् झ्य पी पूर्ति का मततव है राना प्रताप 
सागर परियाजना जा पूरा होना व शाटठा और माही परियोजना का 


न (्‌ )5] 


काम आरम्भ होना जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इनसे विजली 
मिल सके । भाखरा परियोजना के दाहिने किसारे के विजली घर से 
उत्पन्न होने पाली विद्यूत का उपयोग भी इसी उद श्य की ओर बढने में 
सम्मिलित है । 

चम्बल क्रम से कोटा डिवीजन भुनमभुनू व सीकर को छोडकर 
सारे अजमेर डिवोजन और उदयपुर के चित्तौड, भीलवाडा व उदयपुर 
जिलो को विद्युत मिलेगी । पाली होते हुए जोधपुर की भी चम्बल हम 
से जोडने के प्रस्ताव हैं। भाखरा से वीकानेर डिवीजन को भी विद्युत 
प्राप्त होगी । तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए एक बहुत बडा 
विजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव है । 

राज्य के गाँवों में विजली लगाने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है कि 
5,000 व इससे अधिक जनसरया के गाँवों मे तीसरी योजना में विद्यूत 
लगाई जायेगी । 

विद्यूत के विकास पर तीसरी योजना में 35 करोड रु० खर्च करने 
का प्रावधान है। इस प्रावधान में भाखडा नागल परियोजना, चम्बल 
परियोजना, तापीय विजली परियोजना, ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम तथा 
विद्युत के सचरण तथा वितरण होने वाला व्यय भी शामिल है । इन 


सव के परिणामस्वर्प 3 5],000 किलोबाट विद्यत के उत्पादन की 
क्षमता की जायेगी । 


(4) उद्योग-धन्घे तथा खनिज 


उद्योग-धन्धे--जहाँ तक ओऔद्योगीकरण का सम्बन्ध है, राजस्थान 
भारतवर्ष के कम विकसित क्षेत्रों मे आता है । यहाँ औद्योगिक व्यवसाय, 
उत्पादन और रोजगारी दोनो ही हप्टियो से कम महत्वपूर्ण है। लेकिन 
देश के जाथिक विकास के सम्बन्ध मे प्रादेशिक असमानता को कम करने 
के उह्दंश्य को पूरा करने मे सफलता प्राप्त नही हो सकेगी यदि देश के 
उद्योग की हृष्टि से पिछड़े क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया । 
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राजस्थान में औद्योगिक प्रगति के लिए कच्चे माल व खनिज 
सम्पत्ति की वहुतायत है किन्तु विद्यूत शक्ति की कमी, आवागमन के 
साधन व प्रशिक्षित मानव शक्ति की सीमित मात्रा में उपलब्धि के 
कारण यह सम्पत्ति पूरी तरह काम मे नही ली जा सकती है। सरकार 
ने औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के उद्दं श्य 
से एक ठोस व उत्साह पूर्णा नीति अपनाई मे व बहुत-सी रियायतों व 
सुविधाओं की घोषणा की गई है। राजस्थान की ओर जहाँ कि समृद्धि- 
शाली उद्योगो की सभावना है धीरे-बीरे उद्योगपति भी आकपित हो 
रहे है । 

औद्योगिक सम्पदा निर्माण के लिए 57 लाख स्पये का प्रावधान 
रखा गया है। राजस्थान उन उद्योगपतियों को सभी सम्भव सुविधाएँ 
प्रदान करेगा जो निजी क्षेत्र मे उद्योग चलाने के इच्छुक है। राज्य द्वारा 
जहाँ तक समय हो उचित दरो पर आवश्यक विद्यत दिलाने, शीक्र 
ही भूमि प्रदान कराने तथा विक्री-कर चु गी-कर में छूट देने का भरसक 
प्रयत्न क्रिया जायगा | 


जिन स्थानों पर भविष्य में औद्योगीकर णश फी आशा की जाती है वहाँ 
तीसरी योजना में आऔद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। मुरयत 
जयपुर, कोटा, जोघपुर, वीवानेर, भीलवाटा, अववबर, भरतपुर जिलों 
मे तीसरी पचवर्षीय योजना में आद्योगिक क्षेत्रों के अत्यधिक विकास की 
व्यवस्था की गई। ग्राम तथा जपु-उद्योगो को सी बढावा देने के लिए 
योजना बना गई है । 


| 


प्रायमिवा शिक्षा--ततीय पचरवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के 
लिए लगभग 0 करोट रपये का प्रायथान क्रिया गया है| योजना कार्य- 
बाल में शिक्षा-प्रसा' सम्यन्यी निम्न उद्दे छव है -- 


() 6 से ।] वर्ष वी आयु तता के बावक्न्ब्रातियाओं यो शिक्षा- 
सुय्रिया देना ! 
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(2) !] से 4 तक की आयु के वालक-त्रालिकाओं को शिक्षा- 
सुविधा देना । 

दोपहर को भोजन व मुफ्त पुस्तके पाठशालाओ में दी जाग्रेगी | 
दोपहर मे स्कूल मे ही दूध देने की व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ 
कर दिया गया है| वर्तमान मिडिल पाठशालाओ, सीनियर बुनियादी 
शालाओ तथा प्रशिक्षण सम्थाओ को और मजबूत बनाया जावेगा तथा 
उनकी क्षमता वढाई जावेगी । 


माध्यमिक शिक्षा--तीसरी योजना के अन्तर्गत 4 से 7 वर्ष की 
आयु के 3 प्रतिशत विद्यार्थियों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया 
है । इस लथध्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान मिडिल शालाओ तथा उच्च 
णालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओ में परिवर्तित किया जायगा । 


विश्वविद्यालय शिक्षा---इस योजना-काल में जोधपुर में दूसरे महा- 
विद्यालय की स्थापना की जायेगी। वर्तमान महाविद्यालयों मे नवीन 
विपय पढाये जायेंगे । विदेशी भाषाओं की शिक्षा सुविधाये देने का भी 
प्रस्ताव है । गुणोत्कृष्ट विद्यार्थियो को देश मे उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षा 
दिलाने का भी प्रस्ताव किया गया है । 
समाज-णशिक्षा के कार्यक्रम का जिला स्तर पर समन्वय किया गया 
। जिला पुस्तकालयों में सुधार किया जायेगा । समाज शिक्षा के क्षेत्र मे 
प्रो शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जायगा । इसके अलावा सस्क्त शिक्षा, 
प्राचीन अभिलेखो का मुद्रण, पुरातत्व संग्रहालय तथा ललित कला 
अकादमियो पर ध्यान दिया जायगा । 


तकनीकी शिक्षा--तीसरी बोजना मे तकनीकी शिक्षा के विकास के 
लिए 33] लाख रुपये का प्राववान किया गया है। योजना काल मे 
सचालनालय तकनीकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा बोडे को सुटढ बनाने के 
प्रस्ताव हैं। वर्तमान इजीनियरिंग महाविद्यालय तथा पौलिटेकनिक के 
समता बढाने तथा नये महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव किये 
गये है। 


रर />' | | ८ 
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खनिज--खनिज की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण 
राज्य है । भारत मे बुनियादी उद्योगो के लिए आवश्यक लोहा, कोयला 
आदि खनिज बहुतायत से मिलते है किन्तु भारत की अलौह खनिज जैसे 
तांवा, जस्ता, सीसा आदि की कमी को राजस्थान ही पूरा कर सकता 
है | तीसरी योजना में 365 लाख रुपये उनके विकास क़े लिए प्रस्तावित 
किये गए है। खनिज उत्पादन में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करता है इसलिये छोटे खान के मालिकों को “न लाभ न हानि' के आधार 
पर तकनीकी सहायता व आवश्यक उपकरण देने का विचार है । प्रयोग- 
शाला की सुविधाएँ भी प्रयोग के लिए उपलब्ध की जायेगी । 

जैसलमेर क्षेत्र में तेत और गैस की सोज का कार्य तेल तथा प्राकृ- 
तिक गैस कमीशन ने एक फ्रासीसी फम के सहयोग से आरम्भ किया है । 


(5) स्वास्थ्य 


तीसरी पचवर्षीय योजना मे स्वास्थ्य कार्यो के अन्तर्गत लगभग 8 
करोड रु० व्यय करने का प्रावधान किया गया है। उसके अन्तर्गत 
क्षेत्रीय और जिला अस्पताल का निर्माण तथा वर्तमान अस्पतालों में 
शैयाणों की वृद्धि का कार्य-ह्म है। प्रायमिक चिक़िन्सा केन्द्र प्रत्येक 
स़ण्ठ में खोले जायेगे | बीमारियों की रोकथाम के लिए विस्तृत रूपरेखा 
तैयार की गई है। प्रत्येक जिने में टी० बी० के मरीजों को अलग रखने 
का प्रवन्य किया जायगा | मतेसिया उन्मूतन कार्यहाम पर विशेष ध्यान 
दिया जायगा । रासायनिक प्रयोगशाजाएँ, परिवार नियोजन केन्द्र, 
मात्‌ एवं शिशु-कल्याग फ्ेन्द्र, स्थापित किये जायेगे । चिकित्सा, शिक्षा 
तथा प्रशिक्षण कार्य--_मो पर योजना में विशेष महत्व दिया गया है। 
कापूर्वेदिय दवाट्यो को महत्व प्रदान करने के लिए सारे प्रदेश में 
लामग 300 जायुर्वेदिय व बूनानी औपयालय तीसरी योजना में सोले 
जायेगे । इसरे अतिरिक्त आयुर्वेदिक मशविद्यालयों में उपकरणों की 
सन्‍्या बद्य पर उन्हें जाउुनिफ बनाया जायेगा । 
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ग्राम जल-वितरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में 400 
आदमियों पर एक साफ-सुथरा पानी पीने का कुआँ बनाना है । साथ ही 
साथ 5,000 की जन-सस्या वाले प्रत्येक ऐसे गाँव के लिए नल योजना 
चालू की जायगी जहाँ पानी की सतह 00 फीट गहरी हो । तीसरी 
योजना में 0,000 जन-सख्या वाले सव ही नगर नल-जल वितरण 
योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे । प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत किठसे, 
मैकेनिक व पम्प आपैरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा । 


। (6) यातायात 


सडक--यात्रियो के लिए सडक से आरामदेह, उत्तम, पर्याप्त एवं 
कम खर्चीली यातायात सेवा को राजकीय नीति का एक आवश्यक अग 
मान लिया गया है। ऐसा निश्चित किया गया है कि राजस्थान में सडक 
यात्री-यातायात का राष्ट्रीयकरण कार्य 'ए! श्रेणी तक ही सीमित रखा 
जायगा । राज्य की राजवानी को भूतपूर्व डिवीजनल मुस्यालयों तथा 
महत्वपूर्ण जिला मुरयालयों से मिलाने वाला मार्ण राष्ट्रीय जन-पय, 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जन-पथ तथा राज्य के बड़े कस्त्रों को पड़ोसी राज्यो 
के मुन्य कस्बो से मिलाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया 
जायगा । 

तीसरी योजना में राजस्थान स्टेट रोडवेज पर किये जाने वाले खर्चे 
के लिए घनराशि सावारण वजटठ में रखी गई है। पर्यट्को के लिए 
राजस्थान स्टेट रोडवेज पर्यटन के विकास में महत्वपूर्णा योग देगी । 
पर्यटको के लिए वातानुकूलित डीलक्स गाडियो तथा डीलक्स कारों के 
खरीदने का प्रावधान है । 

रेलें---रेल-विकास कार्ये-क्रम के अन्तर्गत केद्धीय क्षेत्र की योजना में 
राज्य की सीमा में से गुजरने वाली उदयपुर, हिम्मतनगर, हिन्दुमल- 
कोट, श्री गंगानगर रेलवे लाइनें बनाने का प्रावधान है। उदयपुर- 
गुजरात रलवे लाइव बनाई जावेंगी । खेतडी-बुर को सीबी लाइन द्वारा 
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मिला देने का काम भी तीसरी योजना में होगा। खेतडी एक सघन 
खनिज क्षत्र है । 

डाक व तार--पहली दो योजनाओं मे तारघरों व टेलीफून आदि 
की सुविवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। जयपुर, 
अजमेर, जोधपुर की टेलीपून व्यवस्था स्वचालित करने का निर्णय लिया 
गया है । डशकखानो की सस्या 5,000 तक वढ जायगी । तारघर 225 
हो जायेगे । हे 

सहकें---तीसरी योजना में सडको का कार्य-क्रम नीचे लिखे उठ श्यो 
को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है -- 

() पाँच हजार तथा इससे अधिक जनसम्या वाले सब गाँवों को 
सइफो द्वारा मिला देना । 

(2) सटको द्वारा सव तहसील और मुख्यालयों को जिला मुख्यालयो 
से जोडना । 

(3) नव-विकसित अथवा भविष्य में विकास होने वाले भाखरा 
नहर एवं राजस्पान नहर के क्षेत्रों में उपयुक्त सडक-सुविधा देने की 
प्रगति को जारी रखना । 

(4) बालू एव पत्थर की खानों के क्षेत्र को जोडना । 

(5) राज्य मार्ग तथा जिले करी मुख्य सठफों पर डामर बिछाना । 

(6) पुल बनाकर राज्य मार्ग जोर जिले की मुग्य सटको को हर 
मौसम योग्य बनाना । 

तीसी योजना में उस प्रकार उुत 3,36 मीज संदयों का निर्माग 
होगा । 


(7) गृह-निर्माणण 
तीसरी योजना में गन्दी बस्लियों में ।,200 मकान बनाने या विचार 


है । ग्रामीग ग्रह-निर्माणग थाजना के अन्तर्गत ग्रामबासियों यो नग्रे मझान 
बनाये तथा पृरने मत्ातों जो सुधारने के जिए ऋण तिया जाबगा । 
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योजना की अवधि में 400 नये गाँवों में इस कार्यक्रम का सचालन 
विकास विभाग के ग्रामीण ग्ृह-निर्माण कक्ष द्वारा किया जा रहा है | 

औद्योगिक वस्तियाँ बसाने के लिए दूसरी योजना मे शुरू किये गये 
कार्यक्रमों पर कार्य जारी रहेगा तथा 90 अन्य योजनाएं तीसरी योजना 
के अन्तर्गत इन बस्तियों के लिर्माण के लिए बनाई गई है। 


० 


, प्राथमिकताओ के आधार पर निम्त कार्यो को पहले पूरा किया 
जायगा -- 

() राज्य की श्रम-शक्ति मे जो बढोतरी हुई है उसको कार्य में 
लाना । 


के 


(2) क्रपि के क्षेत्र में विकास व समृद्धि के लिए तत्पर उपाय । 
(3) सिंचाई में साधनों की उपलब्धि । 
(4) विद्यू त शक्ति का विकास । 
(5) नि शुल्क, अनिवार्य शिक्षा की सुविवा । 
(6) पीने के पात्ती की सुविवाजनक योजना । 
(7) पशु-बन विकास । 
(8) खनिज सम्पत्ति का उपयोग | 

(9) तकनीकी ज्ञान का विकास । 
(0) उद्योग-बन्धो का विकास । 
(]) ग्ृह-निर्माण योजनाओं को पूरा करना | 
(42) यात्तायात के साधनों का विकास । 


सक्षेप से कहा जा सकता है कि पहली दो योजनाओ में राजस्थान 
में प्रगति के चिन्ह मिल तथा तृतीय योजना का कार्यक्रम विकास व 
प्रगति का प्रतीक हे । व्यक्तिगत कल्याण व सामूहिक विकास क्षेत्रों में 
योजनाबद्ध व्यवस्थित कार्य ही सा्थेक सिद्र होगे, इसमे दो राये नही हो 
सकती । भारतवर्ष की समाजवादी समाज की घारा की रचनात्मकता 
केवल योजना से ही सम्भव है । यदि कुछ कमियाँ रह जाती हैँ तो भी 
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योजना का स्थान कोई अन्य माध्यम नहीं ले सकता। वास्तव में 
सामूहिक प्रगति के रचनात्मक माध्यम को ही हम योजनावद्ध विकास 
कहते हैं । 

यह सत्य है कि व्यक्तिगत विकास व सामूहिक समृद्धि रचनात्मक 
योजना पर आधारित है | चाहे परिवार मे, चाहे समाज मे, चाहे राज्य 
मे--ब्यक्तिगत क्षेत्र मे, विना योजना के किसी भी प्रकार से विकास 
सम्भव नहीं है। विशेष रूप से भारतवर्ष के लिये, जबकि हमारा 
इतिहास इस वात का द्योतक है कि छिन्न-भिन्न व अव्यवस्थित राजनंतिक 
प्रवाह कार्य रूप मे असफलता के प्रतीक हैं, यह अनिवार्य हो जाता है 
कि प्रजातन्त्र की सफ्लता आयोजन पर आश्रित हो । 


ग्रप्यासार्थ प्रदइन । 


]. नियोजन से तुम क्या समभते हो ? अपने राज्य की तृतीय पच- 
वर्षीय योजना की प्रगति पर एक लेख लिखिए । 


अध्याय ॥9 
सामुदायिक विकास योजना, श्रमदान तथा सहकारी 
आन्दोलन 





हमारा भारत पन्द्रह अगस्त, 947 को स्वतन्त्र हुआ | इस प्रकार 
से हमारे देश ने राजनी तिक स्वराज्य प्राप्त किया । परन्तु राजनीतिक 
स्वराज्य जिसके फलस्वरूप हम स्वय अपने देश के शासक बन गए केवल 
एक प्रारम्भिक कंदम है । महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता सग्राम में हमे 
स्वराज्य की जिस कल्पना से प्रेरित किया, वह अभी अधूरी है। उनके 
अनुसार हमारे देश को पूर्ण स्वराज्य उस समय प्राप्त होगा जब वह 
आशिक हृप्टि से स्वावलम्बी हो जाए और राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ 
ही सामाजिक पिछड़ेपन से भी मुक्ति पा ले। इस प्रकार से राजनीतिक 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ हमारे लिए यह जनिवायें हो गया कि 
हम देश के बहुमुखी विकास जिसमे स्वाभावत ही आश्िक तथा 
सामाजिक उन्नति का महत्वपूर्णो स्थान हो, की ओर उन्मुख हो । 

ग्रामीर/ विकास का महत्व--देश के बहुमुखी विकास का गहरा 
सम्बन्ध हमारे गाँवों से है । इसके कई कारण हैं---प्रथम, हमारे देश की 
80% से अधिक जनता गाँवों मे रहती है। इसीलिए महात्मा गाँधी 
कहा करते ये कि भारत गांवों मे रहता है। इस प्रकार से यदि उन्चति 
की प्रक्रिया फेवल गाँवों तक सीमित रहती है तो सम्भवत देश की 
विकास योजनाओं में नामीण विकास को स्वत्तन्त्रता के पश्चात्‌ महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक ही है। द्वितीय, अँग्रेजो के शासन- 
बंगाल में गाँव के विजास की ओर विशेषकर अधिक ध्यान न दिया जा 
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सका । उन्होंने जो बुछ भी थोडे बहुत कल्याणकारी काय किए वे 
बहुघा शहर तक ही सीमित रहे । इसीलिए गाँवों के विकास की 
समस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण तथा कठिन हो गई । तृतीय, हमारे 
देण की अधिकाश जनता के गाँव में रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था 
कृपि-प्रधान हो गई । गाँवों का विकास इसी कारण और भी आवश्यक 
हो गया है | गाँवों के विकास के साथ हमारे देश में उत्पादन के 
विकास की समस्या जुटी हुई है जिस पर खाद्य पदार्थों की उपलब्धि 
निर्भर है । अन्त मे, हमारे ग्रामीण भाई तथा बहिने अज्ञानता के कारण 
पुराने विचारो वाले है, वे अब भी छूत-अछूत की व्यवस्था में विश्वास 
रखते है तथा स्त्रियो को पुरुषों के समान स्थान नही देते । साथ ही वे 
अपने बच्चों के जीवन मे शिक्षा के महत्व को भी भली-भाति नहीं 
समभते । गांव वालो के इन प्राचीन विचारों के कारण न केवल उनके 
विकास में बाघा पडती है बल्कि सम्पूरा देश के विकास-क्ृरम पर भी 
बुरा प्रभाव पटता है । इन सब कारणो से भारत के विकास की योजना 
मे ग्रामीण विकास का सर्वाधिक महत्व है । 

सामुदायिफ विकास योजना--भारत ने प्रजातन्त्रीय समाजवाद के 
आदण् को अपनाया और “से प्राप्त करने के लिए नियोजित विकास 
का माग ग्रहृश क्या । उस जाचार पर हमारे दण में तीन पचवर्षीय 
योजनाएं बन चयी है । दो पत्रवर्षीय योजनाजों की यात्रा तय करके 
अब भारत तीसरी पचवर्षीय याजना के जन्त में है तथा चौथी योजना 
वी रुपरेसा तैयार की जा रही हं। हमारी तीनो ही योजनाआ में 
ग्रामीण विकास को अधिक महत्वपूरा स्थान दिया गया है। इसके 
साधन मान सामुदायित। जिय्ास वे पार्य-क्षम को जपनाया गया जिसे 
झय यार्या पल परे ये जिए पंचायती राज सस्पाओं को सौप दिया 
गयाह। 

यरा पा यह बताना जनुचित न होगा कि सामुदायिक प्रिकास के 
वाय#म उयी प्रेग्ग्या हमे जमेरिया से मित्री जहा यह अधिक सफ्न 
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रहा है ओर जहाँ पर इसने देश के कृपि सम्बन्धी विकास में बहुत अधिक 
योग दिया है । इसका उ््ं श्य गाँव वालो को अपने पैरो पर खडे होने 
के योग्य चनाना तथा उनके द्वारा गाँवो में एक ऐसी सामाजिक तथा 
राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना था जो स्वय गाँव वालो के परिश्रम 
तथा स्वनिर्भरेता पर आधारित हो और जिसके लिए उन्हे राजकीय 
सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का मुंह न देखना पडे। इस प्रकार से 
सामुदायिक विकास योजना का उ््दँ श्य आत्मनिर्भर ग्रामीणों तथा आत्म- 
निर्भर गाँवों का निर्माण करना था। इस प्रकार की आत्मनिर्भरता 
महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना का आधार थी। 


सामुदायिक विकास योजना के लागू करते समय हमारे देश के 
नियोजनकर्ता यह भली-भाँति जानते थे कि आत्मनिर्भर गाँव और ग्रामीरपो 
के निर्माण के उद्दे श्य की पूर्ति अधिक कठिन है । शताब्दियो की दासता 
के कारण गाँव वालो मे सरकार को माँ-वाप समभने की प्रवृत्ति विद्यमान 
हो गई थी और इस प्रवृत्ति को बदलने मे अधिक समय लगना स्वाभाविक 
है । इस कारण यह निश्चय किया गया कि प्रारम्भ में सरकार अपने 
कर्मचारियों के द्वारा साधुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करे और 
इनसे प्रेरणा लेकर गाँव वाले धीरे-धीरे अपने पैरो पर आप खडा होना 
सीख जाएँ | 

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में हमे यह भी ध्यान 
मे रखना है कि प्रारम्भ मे इसका गठ-वन्चन खाद्य पदार्थों के अधिक 
उत्पादन से था परन्तु जल्दी ही यह अनुभव हो गया कि सामुदायिक 
विकास को केवल कृपि से नही वाँचा जा सकता, उसे वहुमुखी रखना 
होगा । आज जब देश की खाद्य समस्या विगड रही है तव इस कार्यद्रम 
को कृपि-प्रधान तो बना दिया गया है, परन्तु अब भी इसका बहुमुसी 
स्वस्प चल रहा है । 

राजस्थान मे सामुदाथिक विकास ग्रोजना--राजस्थान में अन्य 
राज्यों की भाँति सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर, 952 मे प्रारम्भ 
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फी गई । प्रारम्भ में सात स्थानों पर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। 
इस योजना का उद्दे श्य राजस्थान मे भी सरकार के पदाधिकारियों द्वारा 
प्रामीणों-को उनके वहुमुखी विकास की ओर उन्मुख करना रहा। आज 
जब कि राजस्थान में पचायती राज की स्थापना हो च्रुकी है, सामदायिक 
विकास योजना के द्वारा जो सामुदायिक विकास के क्षेत्र (80०८४) 
निश्चित हुए थे वही विकेन्द्रीकरणा का आधार है। राजस्थान मे आज 
232 सामुदायिक विकास से सम्बन्धित क्षेत्र है जिनमे से 23 विस्तार से 
पूर्व की स्थिति में, 98 प्रथम श्रेणी मे, 9 द्वितीय श्रेणी मे और 20 
पूव द्वितीय श्रेणी मे हैं । 


सामुदायिक विकास योजना के फलस्वरूप गाँव वालो ने राजस्थान 
में खेतीवाडी के नये तरीके सीखे । सिंचाई की वैज्ञानिक व्यवस्था 
करना सीखा । अच्छे बीज और खाद की सहायता से उपज बढाना 
सीखा । बच्चो की शिक्षा के महत्व को पहिचाना साथ ही जीवन में 
सफाई की उपयोगिता भी जानी । इन सभी बातो में उनका रूढिवाद 
कम्रजोर पडा । इतना सब होते हुए भी वह अपने पैरो पर स्वय खडा 
होना न सीख पाए और सरकार का ही मुह ताकते रहे | इस कारण 
बलवन्त रे मेहता रिपोर्ट ने यह निश्चय किया कि पचायती राज 
के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को सामुदायिक विकास योजना को 
कार्यान्वित करने का काम सौप दिया जाए जिससे वे अपने प्रतिनिधियों 
के नेतृत्व में रहकर अपने पैरो पर आप खडा होना सीस लें। इस 
प्रयार से राजस्थान, सामुदायिक विकास योजना से पचायती राज की 
ओर बटा । 


जो कुठ भी सफवता सामुदायिक विकास योजना को पच्रायती रात 
से पूर्व हर उसका श्रेय सरकार के उन कर्मचारियों को है जो श्से लागू 
का रहे थे। उनमे से प्रमुय है विकास अधिकारी, प्रसार अधिवारी 
जो प्रामन्सेवक । ये तीनो हो प्रशासकीय संगठन की हृष्टि से सामु- 
दायिए शिरशास योजना के वर्णयार कड्े जा सकते हैं। आज भी 
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पंचायती राज में इसी कारण इन कर्मचारियों का वहुत्त अधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान है । 
राजस्थात में श्रमदात--प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा 
था कि केवल सरकारी घन की सहायता से ही पिछड़े हुए गाँवों की 
दशा नहों सुधारी जा सकती । अत गाँव वालो से यह अनुरोब किया 
गया कि वे अपने श्रम का दान स्वय अपने विकास के सम्बन्ध में दे । 
यह दान हाथ-पैर की मेहनत के रूप में, सामग्री आदि के दान के रूप से 
भर रुपये के रूप मे हो सकता है । प्रारम्भ में श्रमदात ने नागरिकों को 
चहुत अधिक प्रेरित किया और उन्होने बहुत अधिक सहयोग भी दिया । 
आज भी जत्रकि और क्षेत्रों में उनका सहयोग कम होता जा रहा 
है, उन कार्यो के लिए जिनसे उन्तकी निकट की आवश्यकताओं की 
पूति होती है, वह अब भी श्रमदान करने को तत्पर दिखाई देते है । 
परन्तु इस सत्य से मुंह नही मोडा जा सकता कि पहले की तुलता में 
श्रमदान के लिए उत्साह कम हो रहा है। प्रथम, श्रमदान से ग्रामीण 
उकता से गए हैं, अब वह उन्हे भार-सा लगने लगा है। अब श्रमदान 
की वह नवीनता जिससे उन्हे प्रेरित किया था, आकर्पित नहीं करती । 
द्वितीय, उनमे अब यह चेतना आ गई है कि शहर वालों से श्रमदान की 
माँग नहीं की जाती, इसलिए वह भी श्रमदाव नहीं करना चाहते । 
तुतीय, श्रमदाव गाँवो के उच्च और घनाढ्य कुल के लोगो ने नही किया 
ओर इसलिए सामान्य मनुष्य अपने सन्दर्भ मे उसे वेगार की सज्ञा देने 
लगे। अन्त मे, बढते हुए स्वा्थे ने भी श्रमदान के आकर्षण को कम 
कर दिया तथा पचायती राज के आवरण मे जो गाँवों मे नेता उत्पन्न 
हुए वे भी स्वार्थ से ऊंचे न उठ सके । उनके शक्ति की लालसा में लिप्त 
होने के कारण वे गाँव वालो को श्रमदान के लिए प्रेरित न 
कर सके । 
राजस्थन में सहकारी प्रान्दोलन 


सहकारिता का अर्थ है साधारण रूप से मिल-जुल कर कार्य 
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करना । इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवितन्न भावना पर स्थापित 
हू । सहकारिता एक प्रकार का सगठन हे जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक 
हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा 
में सम्मिलित होता हे । इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक हे । नियोजन 
को लोकतन्‍्त्रीय बनाने के लिए सहकारी संगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम 
साधन माना गया हे । 


आज तो ससार के सभी देशो मे, सभी प्रकार की राजनैतिक 
व्यवस्थाओं में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा 
है। भारतीय लोकतनन्‍्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई हृष्टियों से 
बहत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का 
उद्देश्य अपने सामने रखा हैं और इस उद्ं श्य की पूर्ति के लिए सहकारी 
व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा । 

भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आ्थिक सयोजन को 
स्वतन्तता जौर लोक-तनन्‍्न के मूल्यों पर आधारित किया गया है और 
टनका प्राण है न्‍्याय--सामाजिक, आशिक और राजनैतिक । हमारी 
टन योजनाओं का मूल उहंश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की 
धुनियादी जम्रते अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है 
फि हमारी आथिक नीति का मुर्य लक्ष्य होगा--“समाजवादी नमूने 
पर नये समाज की रचना करना । इस समाज की स्थापना तभी हो 
सकेगी जब खेती और उद्योगों में हम सहकारिता को अपनाएँ । षभी 
हम उत्पदन यो कापी बटा सऊंगे तथा थनी और निव्न दोनों ही की 
आय या भी न्‍्यायपूर्वक वितरण हो सफेगा। पहली और दूसरी योजना 
में देश ते विभिन्न भागो में छोटेबबरे कार्यक्रमों द्वारा तन उद्देण्यों को 
प्रात करने या यत्ल किया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी मुरय 
उड्ें '्य सहयारिता पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है। 
दुसरे जादों में हम कहे तो भारत ऐसे सहयारी लोज़ राज्य की स्थापना 
पाना चाहता है जिससे हर व्यक्ति को पैं्रायतों और सहयारी संस्थाओं 
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से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर 
प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा । 
... समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवों के क्षेत्रों मे भी सम्पत्ति 
और आय की विपमताओ को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। राष्ट्र 
जीवन के तमाम अगो से सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह ही 
सकता है। अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल बैती में ही आजमाने 
का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पढे ति बड़े-बड़े 
उद्योगो मे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के 
ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इससे क्यो छूटे रहे । साराण 
यह है कि हम इस अच्छी पद्ठति को जितने भी अधिक क्षेत्रों पर लागू 
कर सके अवश्य करें, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओ 
का विशाल समाज शोपण से वच सके । 
देश को मजबूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक ह्ठै 
कि समाज के गरीब से गरीव और कमजोर से कमजोर अग---अर्थात्‌ 
हरिजन और आदिवासियो--का ध्यान रबखा जाय और यह सहकारिता 
से ही सम्भव है । 
भारतवर्प के अन्य राज्यो की तुलना में राजस्थान राज्य में सह- 

कारिता को शिशु रूप की सज्ञा दी जाब तो अनुचित नहीं होगा । पर 
फिर भी जब से रियासतों का विघटन हुआ है, राजस्थान में सहकारी 
विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है | सहकारिता की, तीन 
पचवर्षीय योजनाओ का राज्य के लोगो को समाजवादी समाज की ओर 
अग्रसर करने को वहत योगदान रहा है | प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का 
निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वात्तावरण 
वनाने में सहायता पहुँचाई । द्वितीय योजना मे सहकारिता का कार्य- 
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करना । इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित 
है । सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक 
हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा 
से सम्मिलित होता है। इसकी अर्थ-प्रशाली जनतान्त्रिक है । नियोजन 
को लोक्तन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम 
साधन माना गया है। 


आज तो ससार के सभी देशों मे, सभी प्रकार की राजनैतिक 
व्यवस्थाओं में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा 
है । भारतीय लोकतन्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई हृष्टियो से 
बहत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का 
उद्दे श्य अपने सामने रखा है और इस उद्े श्य की पूति के लिए सहकारी 
व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा । 


भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आथिक सयोजन को 
स्वतन्यता और लोक-तन्‍्त्र के मूल्यों पर आधारित किया गया है और 
टनका प्राण है न्याय--सामाजिक, आशिक और राजनैतिक | हमारी 
इन योजनाओं का मूल उह्ठं श्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की 
बुनियादी जरूरते अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है 
कि हमारी आथिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा--“समाजवादी नमूने 
पर नये समाज की रचना करना ।” इस समाज की स्थापना तभी हो 
सकेगी जब खेती और उद्योगों मे हम सहकारिता को अपनाएँ | पभी 
हम उत्पादन को याफी बढ़ा सकेंगे तवा बनी और निधन दोनो ही की 
जाय का भी न्‍्यायपूर्वक वितरगा हो सकेगा। पहली और दूसरी योजना 
में देश के विभिन भागो में छोटे-बदे कार्यक्रमों द्वारा हन उद्दे णयो को 
पृणा करने जा यत्न किया गया । तृतीय पच्रवर्षीय योजना का भी मृरय 
पते एये सहातिता पर शायथारित समाजवादी समाज की रचना है । 
दूसो शादों में हम कहे तो भारत ऐसे सहयारी जोत़ राज्य की स्थापना 
जाना चाहता है जिससे हर व्यक्ति फो पच्रायतों और सहयारी सस्थाओो 
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से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आथिक तथा हर 
प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा । 

समाजवादी समाज-रचना नगरों और गाँवों के क्षेत्रों मे भी सम्पत्ति 
और आय की विपमत्ताओं को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। राष्ट्र- 
जीवन के तमाम अगो में सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो 
सकता है। अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती मे ही आजमाने 
का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पद्धति बड़े-बड़े 
उद्योगों भे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के 
ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इसमे क्यो छूटे रहे । साराण 
यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रों पर लागू 
कर सके अवश्य करे, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्वन उपभोक्ताओ 
का विशाल समाज शोपण से बच सके । 

देश को मजबूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक है 
कि समाज के गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर अग---अर्थात्‌ 
हरिजन और आदिवासियो--का ध्यान रवखा जाय और यह सहकारिता 
से ही सम्भव है । 

भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में सह- 
कारिता को शिशु रूप की सज्ञा दी जाय तो अनुचित नही होगा । पर 
फिर भी जब से रियासतो का विघटन हुआ है, राजस्थान में सहकारी 
विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है । सहकारिता की, तीन 
पंचवर्षीय योजनाओ का राज्य के लोगो को समाजवादी समाज की ओर 
अग्रसर करने को बहुत योगदान रहा है। प्रथम योजना ने पृप्ठ-भूमि का 
निर्माण क्या तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण 
वैनाने में सहायता पहुँचाई । हितीय योजना मे सहकारिता का कार्य- 
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करना । इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित 
है | महकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक 
हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा 
से सम्मिलित होता है। इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है । नियोजन 
को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम 
साथन माना गया है। 


आज तो ससार के सभी देशो मे, सभी प्रकार की राजनैतिक 
व्यवस्थाओ में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा 
है । भारतीय लोकतन्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई हृष्टियों से 
बहत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का 
उ् श्य अपने सामने रखा है और इस उह्ं श्य की पूति के लिए सहकारी 
व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा । 


भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आथिक सयोजन को 
स्वतन्त्रता और लोक-तन्त्र के मूल्यों पर आधारित किया गया है और 
इनका प्राण है न्याय--सामाजिक, आशथिक और राजनैतिक | हमारी 
इन योजनाओं का मूल उद्ं श्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की 
बुनियादी जररतें अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है 
कि हमारी आथिक नीति का मुस्य लक्ष्य होगा---“समाजवादी नमूने 
पर नये समाज की रचना करना । इस समाज की स्थापना तभी हो 
सकेगी जब सेती और उद्योगों में हम सहकारिता को अपनाएँ । भी 
हम उत्गदन को काफी बढा सकेंगे तथा थबनी और निवन दोनों ही की 
आय का भी न्यायपूर्वक वितरगा हो सकेगा | पहली और दूसरी योजना 
में देश के विभिन्न भागों में छोटेनबटे कार्यक्रमों द्वारा दन उद्देश्यों को 
पूरा पाने या यत्न किया गया। तृतीय पच्रवर्षीय योजना का भी मसुरय 
उठे ग्य सहकारिता पर जाथारित समाजवादी समाज की रचना है । 
दूसरे णादों में हम उह्टे तो भारत ऐसे सहकारी लोक राज्य की स्थापना 
पाना चाहता है जिससे हर व्यक्ति यो पच्रायतों जौर सहयारी सस्वाणों 
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से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर 
प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा । 
,. समाजवादी समाज-रचना नगरा और गाँवों के क्षेत्रों मे भी सम्पत्ति 
और आय की विपमताओ को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। रास्ट्र- 
जीवन के तमाम अगो में सहकारिता लागू करने से कुंछ हंद तक यह हो 
सकता है। अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती भें ही आजमाने 
का यत्न किया गया है लेकित आवश्यक है कि अब यह्‌ पढ़ें ति बड़े-बड़े 
उद्योगों मे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय मजदूरी के 
ठेके और मकान बनाते के क्षेत्र आदि भी इसमे क्यो छूठे रह । साराश 
यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रो पर लागू 
कर सके अवश्य करे, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभीक्ताओ 
का विशाल समाज शोपण से बच सके । 

देश को मजबूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक है 
कि समाज के गरीब से गरीव और कमजोर से कमजोर अग-अथात्‌ 
हरिजन और आदिवासियो---का ध्यान खखा जाय और यह सहकारिता 
से ही सम्भव है । 

भारतवर्ष के अन्य राज्यो की तुलना में राजस्थान राज्य में सह- 
कारिता को शिणु रूप की सज्ञा दी जाय तो अनुचित नहीं होगा । पर 
फिर भी जब से रियासतो का विघटन हुआ है, राजस्थान मे सहकारी 
विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है | सहकारिता की, तीन 
पचवर्षीय योजनाओं का राज्य के लोगो को समाजवादी समाज की ओर 
अग्रर करने को बहुत योगदान रहा है । प्रथम योजना ने पृप्ठ-भूमि का 
निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण 
बनाने में सहायता पहुँचाई । द्वितीय योजना में सहकारिता का कार्य- 
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क्षेत्र वढा, समितियों की ससया में वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम 
वनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था में अन्य राज्यो के 
समक्ष लाकर सडा कर देते है । उसके पश्चात्‌ तृतीय योजना मे सह- 
कारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है। राज्य की 
सहकारी योजना मे इस वात का प्रयास दृष्टिगोचर होता हे कि राज्य 
की कृषि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सह॒कारी 
आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है। 
इस समय तक कुल सहकारी समितियों की सरया 20,420 हे । 
26,03,200 ग्रामीण परिवारों मे 8,830,42 परिवार इसके अन्तर्गत हे । 


सहकारिता के विकास मे कई समस्याएँ भी सामने आई है। यह 
निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आथिक तथा सामाजिक विकास 
का दायित्व पूर्ण रूप से ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पचायत 
का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जब दो सक्रिय सस्थाएँ काम 
करती है तो चाह लक्ष्य से सम्बन्यित न हो, व्यवहार से सम्बन्धित 
भ्रद-भाव आ ही जाता है। दोनो में होड सी शुरू हो जाती है। 
आवश्यकता है दोनों फो ही अपने को गाडी के दो पहिए मानने की। 
जिस प्रफार पचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार 
सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा । 


सहायारिता हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवाये, आवश्यक एव 
जप्रिकाधिक व्यापक आधार होना जा रहा है। सहकारिता ने राज- 
स्थान में न वेब साथिक सम्युदय वे कार्य किये है वरन्‌ राज्य के 
नागरिक यो और जधिक योग्य सलागरिक बनाने सहायता प्रदान 


नि 
ऊँ 
4 
म॒ 


वी रटै।, 


( 67 ) 


श्रम्पासाथ प्रइन 


सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समभते हो ? देश के बहु- 
मुखी विकास मे इसका क्‍या महत्व है ? 
अपने प्रदेश में श्रमदान एवं सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर एक 


लेख लिखिए । 


( 66 ) 


क्षेत्र वढा, समितियों की सख्या मे वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम 
बनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था मे अन्य राज्यों के 
समक्ष लाकर खडा कर देते है। उसके पश्चात्‌ तृतीय योजना में सह- 
कारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है। राज्य की 
सहकारी योजना मे इस वात का प्रयास दृष्टिगोचर होता है कि राज्य 
की क्वपि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सह॒कारी 
आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्त चल रहा है। 
इस समय तक कुल सहकारी समितियों की सख्या 20,420 है । 
26,03,200 ग्रामीण परिवारों मे 8,30,42 परिवार इसके अन्तगंत है। 


सहकारिता के विकास में कई समस्याएँ भी सामने आई है। यह 
निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आथिक तथा सामाजिक विकास 
का दायित्व पूर्ण रूप से ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पचायत 
का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जब दो सक्रिय सस्थाएँ काम 
करती है तो चाह लक्ष्य से सम्बन्धित न हो, व्यवहार से सम्बन्धित 
भेद-भाव आ ही जाता है। दोनों में होड सी शुरू हो जाती है। 
आवश्यकता है दोनो को ही अपने को गाडी के दो पहिए मानने की। 
जिस प्रकार पचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार 
सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा । 


सहयार्ता हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य, आवश्यक एव 
जपिशायिक व्यापक आयार होता जा रहा है। सहकारिता ने राज- 
स्थान में न केवल आर्थिक अम्युदय के कार्य किये है वरनू राज्य के 
नागरिक को और सपध्रित योग्य नागरिक बनाने में महायता प्रदान 
वी है।, 


( 467 ) 


प्रभ्यासाथ प्रश्त 
सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समभते हो ? देश के वहु- 


मुखी विकास में इसका कया महत्व है ” 
अपने प्रदेश मे श्रमदान एवं सहकारी आच्दीलन की प्रगति पर एक 


लेख लिखिए । 


